इसके बाद भी सस्थाओं के मध्य और भौगोलिक रूप से अधिकारों का 
वितरण जिस जटिल ढग से होता है, उसके परिणामस्वरूप व्यवहार में अनेक ऐसी 
प्रथाएँ बन जाती हैं, जो एक साथ मिलकर “एकमत शासन” की सृष्टि 
करती हैं। इसका यह अर्थ है कि सार्वजनिक नीति में साधारण रूप से उसी 
हालत में बडे-बड़े परिवर्तन होते हैं, जब उनके लिए, प्रत्येक मुख्य भौगोलिक 
इकाई के और प्रत्येक मुख्य आर्थिक गुट के, जिनमे राष्ट्र बा हुआ है, ठोस 
तत्वों का समथन प्राप्त हो। इंससे राष्ट्रीय धरातल पर सरकार में कट्टरता आती 
है, लेकिन राज्यों की प्रयोग-स्वतत्रता से यह कम हो जाती है। 

सविधान में राजनीतिक दल का जिक्र नहीं है। फिर मी राजनीतिक दल 
महान्‌ सगठनकर्त्ता सिद्ध हुआ है। राजनीतिक दल ही प्रशासन का गठन करता 
है। इसके अतिरिक्त यह अधिकाश विधानमण्डलों और खासकर कांग्रेस का 
संगठन करता है। विधानमण्डल और प्रशासन विभाग के सम्बन्धों को सगठित 
करने में राजनीतिक दल का काफी हाथ रहता है। पदाधिकारियों के चुनाव के 
लिए. भी राजनीतिक दल मतदाताओं को सगठित करने का काम करता है। 
फिर भी, लिखित सविधान में उसका उल्लेख तक नहीं है। 

यदि ब्रिटेन के तथा दूसरे लोग, जो विभिन्न कानूनों के क्रम एवं लिखित 
सविधान के आदी नहीं है, अपने-आपसे यह प्रश्न करें कि क्‍या उनके यहां 
भी कतिपय ऐसे स्थायी सिद्धान्त और कतिपय ऐसी सस्थाएँ नहीं है, जिनमें वे 
सरलतापूर्वक परिवर्तन नहीं कर सकते, तो अमरीका के लिखित संविधान के कार्य 
को वे अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे। क्या ब्रिटेन राजतत्र-प्रणाली को छोड़ 
देगा !? क्‍या वह अपने “कामन ला ? के बदले “कोड नेपोलियन? अपनायेगा ! 
क्या वह इच्छापूर्वक ससद की अवधि से, राष्ट्रीय सकट की परिस्थितियों को 
छोड़कर, वृद्धि करने पर सहमति प्रक्रट करेगा ? क्या वह ससढ द्वारा स्वीकृत 
ऐसे कानून को ' साविधानिक ? मानेगा, जिसके द्वारा सत्तारूढ़ दल के सिवा 
दूसरे किसी मी दल को आम चुनावों के लिए. अपने उम्मीदवार नामजद करने 
की मनाही हो ? यह सब क्यों नहीं होता ? यठि अमरीका के लोग इन सत्र बातो 
की अक्षरखरद्ध करे और उनको असाधारण सरक्षण का आवग्ण देना बुद्धिमत्तापूर्ण 
समझे, तो इसका परिणाम प्रायः वेसा ही होगा, जैसा ब्रिठेन जैसे राष्ट्र में छोता 
है, जो सविधानवाद और कानून का शासन भी अधिक मूल अर्थ में जीवन- 
धारा है। सरक्षणों के लिए चुनी गयी सस्थाओं म अन्तर हो सकता है और 
ः ब्रिटेन और अमरीका में ऐसी सत्याओं में अन्तर मौजूद भी है। उदाहरण 


श्र 


के लिए अमरीका जैसे सघीय राज्य में औपचारिक सरक्षणों के लिहाज से 
स्थानीय सत्ष्याओं की शक्ति अधिक हो सकती है, फिर भी प्रथाओं के 
लिए गुज्ञाइश बनी हुई है और दोनों राष्ट्रों में ग्रथाओं के कारण परिवर्चन भी 
होते हैं--ये प्रयाएँ परिवर्ततशील युग की आवश्यकताओं के कारण 
बनी हैं। अमरीकी संविधान एक व्यापक ढोल जैसा है, जैसे कि एक विशाल 
भवन के फौलादी शहतीर। इसके विवरण हमेशा बदलते रहते हैं। इसी 
तरह बहुत-से महान्‌ तत्वों मे भी परिवत्तेन होते रहते हैं, परतु बहुत धीरे- 
धीरे। यद्रपि सारा का सारा ढाँचा अभी भी ज्यादातर वैसा ही बना 
है जबकि अध प्रह्यसागर तट (पूर्व तटीय) स्थित कमर आबादी वाले अलग- 
अलग राज्यों के समूह से यह राष्ट्र निकलकर अब एक विश्वशक्ति बन गया है। 

इसके अलावा ब्रिटेन और अपरीका एवं अन्य सभी बड़े औद्योगिक शष्ट्ों में 
वर्तवान युग की कुछ प्रक्रियाएँ एक समान हैं। सभी को एक दूसरे की तरह 
अपने-अपने लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं और लक्ष्य चुनने का यह काम 
नेतृत्व तथा जनता की राय का मिला-जुला परिणाम होता है। इन लक्ष्यों को 
पूरा करने के लिए तौर-तरोकों की योजना बनाने के हेतु प्रकाशन की माग 
बढ़ती जाती है--एक ऐसा तौर-तरीका, जिसकी हलचल अधिकाशतः अर्थ 
व्यवस्था सें निरतर हस्तक्षेप से सरोकार रखती है। ये ही वे सामान्य 
प्रक्रियाएँ हैँ, जो समान नाम अथवा कानूनी आधार रखने वाली सस्थाओं से 
भी अधिक सरकारों के मध्य तुलनाओं की कुजी हैं। 

अमरीकी शासन-प्रगाली के सम्बन्ध मे बहु प्रचारित सघर्षों, निराशाओं तथा 
ऊपर की बेतुकी बातों से किसी को भी गुमराह होकर यह समझ नहीं लेना 
चाहिए कि अमरीका के सविधान के गुण कम महत्त्व के हैं। वास्तव में दूसरे 
संविधानों की तुलना में अमरीकी सविधान की धाराएँ, इस प्रकार के कम 
सोभाग्यपूर्ण पहलुओं को अधिक स्पष्ट बना देती हैं। इसके गुणों को समभने के 
लिए बहुत ही पैनी दृष्टि की आवशच्यकृता है। ये अधिक सूक्ष्म और अधिक 
अआामक हैं। दीर्घफालीन परिणाम ही यह बतायेंगे कि ये तत्त्व काफी व्यापक रूप से 
और अत्यधिक मात्रा में इसमें मोजूद हैं। यह सविधान १६० से भी अधिक 
वर्षों से चल रहा है और उसमें अधिक हेरफेर नहीं हुआ है। यह सविधान दूसरे 
सभी प्रचलित लिखित सविधानों से पुराना है। इस सविधान के अन्तर्गत 
और अशतः इसी की वजह से एक मिश्र तथा अनेक जातीय अधीर जनता ने 
उऊ महाद्वीप का विकास किया; एक राष्ट्र का निर्माण किया और अपने जीवन- 


श्र 


सिद्धान्त के साथ प्रचलित प्रथा का सयोग हुआ और ऐसा प्रतीत होता है 
कि दो सदनों की प्रथा को ग्रहण कर लिया गया, यद्यपि कतिपय राज्यों में एक 
ही सदनवाले विधानमडल थे। दो सदनों की प्रणाली स्वीकार करने से यह 
लाभ जरूर हुआ कि कुछ बातों को सममभोतावादी तरीकों से अपनाने का 
स्वाभाविक एवं लाभप्रद रास्ता निकल आया। 

वैसे ही अनेक अत्यन्त व्यावहारिक सुविधाएँ मी इसमें सोच कर जोड़ दी गयीं, 
जिनका उद्देश्य यह था कि अपरीका वास्तव में एक राष्ट्र बने, न कि ढीला गणराज्य। 
सर्वप्रथम इस शिशु राष्ट्र का शासन तथाकथित “गणराज्य के अनुच्छेदपत्र ' | 
के अन्तगत चलता था। यह “अनुच्छेद पत्र” एक अव्यवस्थित अभिलेख 
था, जिसकी सम्पुष्टि १७८१ में हुईं। मुख्यतः इसने “काटिनेंटल कांग्रेस! 
(महादेशीय ससढ) की रचना की, जिसे शासन के अत्यन्त सीमित अधिकार 
प्रदान किये गये। इसके सदस्य एक तरह से राज्यीय सरकारों द्वारा चुने गये 
दूत मात्र थे और उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता था। १७८० के 
मध्य में १३ राज्यों और उनकी काठिनेंटल कांग्रेस की आंखे महासत्र की 
स्वाभाविक समस्याओं की ओर खुलीं। इस काग्रेस को जो अल्प सत्ता प्राप्त 
थी, उसका प्रयोग करने के लिए मी उसे सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। उसे 
स्वतत्र रूप से कर लगाने का अधिकार नहीं था और वह राज्यों के नाम पर कूते 
गये अनुदानों पर अपने राजस्व के लिए निभर थी। इनमें से कुछ राज्यों 
पर बहुत ही ज्यादा रकम बकाया हो गयी थी। कागजी मुद्रा चला कर इसने 
अपने घाटे को पूरा करने की कोशिश की, परन्तु उस मुद्रा का मूल्य शीघ्रता- 
पूर्वक खत्म हो गया। बहुत-से राज्यों के दिवालिया बनने की नौच्त आ ही 
गयी थी, हारलोंकि अन्य राज्यों की स्थिति काफी अच्छी थी और वे राष्ट्रीय ऋण 
का अपना हिस्सा देने को तैयार थे। चूँकि राज्यों ने एक दूसरे के विरुद्ध 
तटकर एवं अन्य ग्रतित्रध लगा दिये थे, इसलिए राज्यों के वीच व्यापार तथा 
वाणिज्य को बहुत अधिक नुकसान पहुँचता था, दालॉंकि अथंतः कुल 
मिला कर प्रगति ही कर रह्य था। विदेशों में भी प्रतिष्ठा कुछ खास नहीं थी। 
म॒द्रास्फीति और अन्य प्रकार के उग्रतावाद समत्ति के लिए खतरे के समान 
थे, क्योंकि ऋणों के म्ुगतान से इनकार कर दिया जाता था या ऋण रद्द कर 
दिये जाते थे। मद्ासव की कल्पना के समर्थकों, जो साधारण सुधागें के बाद 





*# 85 06 पाए, उ 40८5५ छत (छाडिवे््तञा।0ण 
श१द 


वर्तमान ढोंचे के अन्तगंत काम करना चाहते थे और “राघष्ट्रवादियों! के बीच, 
जो आमूल परिवत्तेन के समाधान के लिए प्रयत्नशील थे, तीघत्र मतभेद था। 
यह सारी स्थिति किसी भी तरह से अधिक खराब नहीं थी, किन्तु मतभेद फी 
रेखाएँ खिंच ही गयी थीं। 

ऐसी प्रष्टभूमि में वर्जीनिया राज्य के नेतृत्व में कतिपय राज्यों के प्रतिनिधियों 
की एक बैठक एज्नापोलिस में हुईं, जिसमें कतिपय वाणिज्य-समभौते किये गये। 
तदनतर उन्होंने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कि “ महासघीय अनुच्छेद 
पत्र? में कौन-से सशोधन वाछुनीय हैं, १७८७ में फिलाडेढ्फिया मे एक 
सम्मेलन का आयोजन करने के लिए काटिनिट्ल कांग्रेस (महादेशीय ससद) 
को प्रेरित किया। 

अब सख्तत्रता के घोषणापत्र के उग्रतावाद को दबा दिया गया और 
फिलाडेल्फिया के सम्मेलन की व्याख्या सम्पत्ति के लिए विवेकहीन लोकप्रिय 
प्रजातत्रों द्वारा उत्पन्न सकट के विरुद्ध कुलीनतत्र एवं सम्पत्ति को सरक्षण प्रदान 
करने के उद्देश्य से एकत्र हुए सम्पत्ति-स्वामियों के एक सम्मेलन के रूप 
में की गयी है। यह सच है कि यह सम्मेलन ऐसा ही था, परन्तु यह इससे मी 
अधिक महत््वपूण था। इसके सदस्यों में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं थी, जो 
शक्तिशाली और महान्‌ राष्ट्र का निर्माण करना घवाहते थे तथा जिन्होंने उस 
दिशा में निरतर प्रयत्न मी किये । 

यद्रपि सम्मेलन में उन राजनीतिक सिद्धान्तों के बारे में, जिनका पालन 
करना था तथा उन उद्देश्यों के बारे मे भी, जिन्हें प्रात्त करना था, काफी हृढ 
तक सामान्य एव प्रच्छुन्न मतैक्य हो गया था तथापि शीघ्र ही सम्मेलन में छोटे 
और बड़े राज्यों के मध्य मे एक बड़ी फ़ूट पड गयी, जो अत्यन्त व्यावहारिक थी। 
सफलता अथवा विफलता इस सघषे की समाप्ति पर निर्भर करती थी। इसके 
फलस्वरूप जो समझौता हुआ, उसके प्रमुख तत्त्वों में से एक ही तत्त्व ऐसा 
है, जिसमें आज भी किसी प्रकार का सशोधन नहीं हुआ। इसका सम्बन्ध 
प्रतिनिधि सभा और सीनेट के गठन से है। उस समझौते के अन्तगत प्रतिनिधि 
सभा (लोक-सभा) का निर्माण जनसख्या के आधार पर और सीनेट (राज्य- 
सभा) का निर्माण प्रत्येक राज्य से दो प्रतिनिधियों को लेकर क्या जाने वाला था। 

नये सविधान की पुष्टि राज्यों के सम्मवतः “ईष्यांड” विधान मण्डलो द्वारा 
नहीं, बल्कि इस काम के लिए बुलाये जाने वाले राज्यीय सम्मेलनों द्वारा दोनी 
थी। नौ राज्यों द्वरा सविधान की पुष्टि हो जाने पर वह लागू होने वाला था। 
भ २/३ १७ 


संशोध॑न करने का काम बहुत ही कठिन बना दिया गंया। संशीध॑न-सम्बन्धी 
अनुच्छेद का उद्धरण यहाँ हम प्रस्तुत करते हैं :--- 

“जन्र कमी दोनों सदनों के दो तिहाई सदस्य सविधान में सशोधन करना 
आवश्यक सममेगे, तब कांग्रेस इस सविधान से सशोधन करने के प्रस्ताव प्रस्तुत 
करेगी अथवा अनेक राज्यों में से दो तिहाई राज्यों के विधान-मडलों की 
प्राथनापर सशोधनों का प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए एक सम्मेलन का 
आयोजन करेगी। जब अनेक राज्यों मे तीन चौथाई राज्यों के विधान-मण्डलों 
अथवा तीन चौथाई राज्यों में आयोजित सम्मेलनों द्वारा इन सशोधनों की पुष्टि 
हो जाय, क्योंकि काग्रेस पुष्टीकरण के लिए इनमे से एक या दूसरी पद्धति का 
प्रस्ताव कर सकती है, तब ये सशोवन समस्त कार्यों और उद्देश्यों के लिए इस 
सबविधान के अग के रूप में वध होंगे। ? 

केवल एक अपवाद। को छोड़कर, अब तक सशोधन के लिए जो पद्धति 
अपनायी गयी है, वह यह है कि कांग्रेस दो तिहाई मत से यह कार्यवाही करती 
है और प्रस्तावित सशोधनों को राज्यीय विधान मण्डलों के समक्ष प्रस्तुत करती 
है। इस लिए इसे सशोधन की सामान्य पद्धति कह्य जा सकता है। 

अन्नतक जो कुछ बताया गया है, उसके अतिरिक्त सविधान में ऐसे प्रावधान 
भी हैं, जिनके अनुसार सार्वजनिक कानूनों को मान्यता देने, अपराधी को लौटाने 
तथा भगोड़े गुलामों जैसे विषयों म अन्तरराज्यीय पारस्परिक भावना ओर सहयोग 
आवश्यक है। इसके अलावा नये राज्यों के प्रवेश और पहले के शासन के 
ऋणों को मान्य करने से सम्बन्धित प्रावधान भी उसमे सम्मिलित हैं। 

सविधान के सम्बन्ध में इतिहास ने क्‍या किया है? 

सविधान के रूप में समय ने बहुत कम परिवर्तन किये हैं। इसकी धाराओं के 
चार पचम भाग में कोई ओपचारिफ परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर मी, सरकार के 
अधिकाश भाग के स्वर और स्वरुप में धीरे-शरे, परन्ठ निर्णायक राजनीतिक 
विकास हुआ। यह विकास परम्पराओं, रूढियो, अदालती निर्णयों एबं कुछ 
ओऔपचारिक सशोधनों से ही हुआ। इनमे से वहुत-सी बातों एवं परिवर्तनों पर 
हम अगले अब्यायों में अच्छी तरह से प्रकाश डालेंगे, परन्तु इन अब्यायों में 
कुछ बाते अधिक सामान्य रूप में ही सवात्तम रीति से बतायी जा सकती हैं 
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करनेवाली सत्ता की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहां गया है। ब्रिटेन में 
इसे मन्रिमडल का कार्यक्षेत्र माना गया है। अमरीका में पहले ही यह परम्परा 
बन गयी थी कि यह सत्ता कांग्रेस के हाथो में है। * 
संविधान इस सम्बन्ध से भी मौन था कि कौन-सी सस्था इस प्रश्न पर 
निणेय कर सकती है कि प्रशासन विभाग अथवा ससद (कांग्रेस) या किसी 
राज्य का अमुक कार्य अवेधानिक है अथवा नहीं अर्थात्‌ सबविधान के किसी 
अनुच्छेद के विपरीत है अथवा नहीं। सम्मेलन के कतिपय प्रतिनिधियों के 
लेखों एवं विचारों के आधार पर यह मत व्यक्त किया गया है कि सम्मेलन की 
धारणा थी कि यह अधिकार निःसदेह सर्वोच्च न्यायालय का है। जो कुछ भी 
हो, १८०३ में मेखरी बनाम मैडिसन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उस 
अधिकार पर विशेष वल दिया और यद्यपि कुछ वर्षों तक अन्यान्यों के अतिरिक्त 
स्वय राष्ट्रपति जैकसन ने उसे पूरी तरह से स्वीकार नही किया, तथापिं आज यह 
पके तौर से माना जा सकता है कि यह बात साविधानिक रूढि बन गयी है। 
अमरीका के नागरिक आज जिस्त प्रकार अपने राष्ट्रपति को चुनते हैं, वह 
अमरीका के सस्थापकों की नजरों मे विलकुल नयी बात होगी। सविधान ने 
प्रत्येक राज्यीय विधान-सडल को राज्यों के सीनेटरों एवं प्रतिनिधियों की सख्या 
के आधार पर “निवाचकों” की इच्छा की अभिव्यक्ति का एक तरीका हूँद 
निकालने का उत्तरदावित्व प्रदान किया था। इन निवाचकों को दो व्यक्तियो के 
लिए मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था, जिनमे से कमसे कम एक 
व्यक्ति खय उनके राज्य का निवासी न हो । तत्पश्चात्‌ मतों को गणना के लिए 
सघीय सरकार की राजधानी में भेज दिया जाता था। उन दोनों में से जिस 
व्यक्ति को निर्बाचकों का बहुमत मिलता था, उसे राष्ट्रपति के रूप में नामजद 
किया जाता था। इसके बाद जिसे कप मत प्राप्त हुए हों, उसे उपराष्ट्रपति बना 
दिया जाता था। ऐसे चुनाव में यदि किसी भी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त नहीं 
होता था, तो हाउस आफ रिप्रिजेंटेटिव (प्रतिनिधि समा) को राज्यों के क्रम से 
मतदान करके एवं बहुमत से सब्नसे ज्यादा मत ग्राप्त करने वाले ५ व्यक्तियों 
मे से राष्ट्रति का चुनाव करना होता था। श्८०४ में सविधान में एक 
आओपचारिक सशोधन किया गया, जिसके अनुसार उपराष्ट्रपति के चुनाव के 
लिए निर्वाचकों को अलग से मतदान करने की व्यवस्था की गयी और यदि 
प्रतिनिधि सभा से राष्ट्रपति का चुनाव करने की नौचत आये, तो इस पढके 
योग्य व्यक्तियों की सरूण सब से अधिक मत प्राप्त तीन व्यक्तियों तक घटा दी 
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गयी थी। जान क्विंसी अद्ग्स नामक एक राष्ट्रपति इसी प्रकार चुने गये थे, 
हालोकि वास्तव में सब से ज्यादा निर्वाचक मत जैकसन को मिले थे। राष्ट्रपति 
की मृत्यु के पश्चात्‌ बहुत-से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति मी बन गये थे। 
इसके अलावा सविधान में राजनीतिक दलों के विकास, नामजदगी के लिए 
होनेवाले उनके सम्मेलनों, चुनाव के पहले होने वाले प्रचार-अमियानों, विशेष 
व्यक्ति को मत देने सम्बन्धी अग्रिम वचन इत्यादि बातों को स्थान प्राप्त नहीं 
है, परन्तु ये सब बातें रूढियों और सविधान के अन्तर्गत बनाये गये राज्यीय 
तथा संघीय कानूनों पर ही आधारित हैं। 
अमरीका के सविधान के अन्य भी बड़े-बड़े पहलू हैं, जैसे कि प्रशासन 
विभाग के कथित “निहित” अधिकारों का विस्तार कर सविधान की कमी को पूरा 
करना, राज्यों के मूल्य पर राष्ट्र की अमिव्वद्धि तथा अभ्युत्यान, विधानमण्डल 
और प्रशासन विभाग के बहुरगी सम्बन्ध इत्यादि, परन्तु इन पर बाद के अव्यायों 
में अच्छी तरह से विचार किया गया है। 
यहँ दो दूसरी साविधानिक प्रव्ृत्तियों पर भी सक्षेप में विचार व्यक्त 
करना बहुत ही जरूरी है। विगत सवा शताब्दियों में ब्रिटेन के इतिहास 
में मताधिकार का जो विस्तार और परिष्कार हुआ, वही अमरीका में मी 
हुआ, यद्यपि अमरीका में यह सत्र कुछ बहुत पहले ही हो गया था। 
वास्तव में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के चुनाव के सिलसिले में मतढान की 
योग्यता निश्चित करने की जिम्मेदारी सविधान ने राज्यीय विधान मण्डलों को 
सौंप दी थी, लेकिन इसके साथ यह शर्त थी कि प्रतिनिधि सभा के सदस्यों 
के चुनाव राज्य विधानमंडलों की अधिकाश विभिन्न शाखाओ के लिए होने 
वाले चुनाव की तरह ही होंगे! इसके अतिरिक्त सीनेट के सदस्यों का भी 
खुनाव राज्यीय विधानमण्डलो को ही करना था। राष्ट्रपति पद के निर्वाचक 
< रज्यीय विधान मण्डल के निर्देश के अनुसार? चुने जाते थे। १८७९ तक 
मी मताधिकार के लिए सम्पत्ति विषयक योग्यताएँ सामान्य थीं। एसी कारण 
मतदान के अधिकारी एवं थोग्य गोरे पुरुष मतदाताओ की सख्या बहुत ही कम 
थी। फिर भी, १८५० तऊ गोरे वयस्क पुरुषों को मताबिकार की जायढाद 
विपयक योग्यता से छूट मिल गयी थी। झहयुद्ध के बाद संविधान में जो 
सशोवन क्यिे गये, उनके फलस्वरूप हब्शियों को मी मतदान के ऐसे ही 
अधिकार दिये गये, दालोंकि इसके साथ आने वाली अतिशयताओं और 
अन्तर्निटित आर्थिक तथा सामाजिक कारणों से ऐसी प्रतिक्रियाएँ. पा हुए कि 
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१९०० तक दक्षिण में शैक्षणिक कर अदायगी और अन्य योग्यताओं सम्बन्धी 
प्रतित्रध लग जाने के कारण अधिकाश हब्शी मताधिकार से वचित हो गये। 

पिछले २० या ३० वर्षो मे यह प्रवृत्ति काफी पलट गयी है और भाज 
दक्षिणी हब्शियों के विभिन्न तथा बहुधा काफी वगे मतदान करते है। १८६९ 
में व्योभिंग में राज्यव्यापी रूप से महिलाओं के मताधिकार का श्रीगणेश हुआ था, 
हालांकि बीसवीं सदी तक इस दिशा में कुछ खास प्रगति नहीं हुई। तत्पश्चात्‌ 
यह द्रुत गति से बठा और १९२० में सविधान में हुए उन्नीसर्वें सशोधन के 
अन्तर्गत राष्टबव्यापी बना दिया गया। केवल जाजिया ही ऐसा राज्य है, जिसने 
मताधिकार की आयु कम करके १८ वर्ष निश्चित की। १९१२ में सन्रहवें 
सशोधन द्वारा राज्यीय विधान मण्डलों को सीनेटरों के चुनाव की जिम्मेदारी से 
मुक्त कर दिया गया और यह काम मतदाताओं को सौंपा गया। 

ब्रिटेन की तरह अमरीका ने भी १९ वीं सदी के उत्तराद् में सरकार को 
आधिक और सामाजिक कार्य सौंपा, किन्तु सीमित रूप में ही। इस बारे में 
सविधान में मूलतः जो अधिकार प्रदान किया गया था, वह अन्ततोगत्वा इस 
दिशा में क्राति लाने के लिए पर्यात्र सिद्ध हुआ, परन्तु जहाँ तक सरकारी 
कार्यक्षेत्र का सम्बन्ध है, २०वीं सदी के प्रारम्भ के आसपास राज्यों और राष्ट्र, दोनों 
में न्यायिक व्याख्या का कानून-निमोण के उद्देश्य से बहुत पीछे रहना प्रारम्भ हो 
गया था। विशेषतः सर्वोद्ध न्यायालय ने १८६४ के बाद मध्य की दशाब्दियों 
में उदारवाद के कुछ प्रमाणों को देखकर “ वाणिज्य धाराओं ? की व्याख्या में 
और पाचवें तथा चौदहवें सशोधनों में, जिनमें यह कहा गया था कि ' बिना 
उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वचित नहीं 
किया जायगा, अपने परवर्ती, अधिक अनुदार भार्थिक सिद्धान्त को समाविष्ट कर 
दिया। इस तरह इसने राज्यीय विधान मण्डलों के बहुत-से कानून अवैध 
कर दिये, जिसके फलस्वरूप व्यवसाय के कानून और ज्यादा सख्त नजर 
आने लगे। राष्ट्र के अधिकार सीमित हो यये। इसके अलावा विदेशी राष्ट्रो के 
साथ और कई राज्यों के बीच वाणिज्य को नियमित करने के बारे में 
काग्रेस के अधिकार का बहुत ही सकीर्ण अथ लगाया गया और 
कांग्रेस ने इसे नियमित करने के लिए जो प्रयास किया, वह चहुत हद तक 
कुण्ठित हो गया। परन्तु बात यहीं खत्म नहीं हुईं। नियमन से मुक्त अर्थात्‌ 
स्वच्छुद निजी अध्यवसाय की बुराश्यों के बारे से अधिक सतकंता पैदा हुई 
अर सामाजिक सद्विवेक का भी आविभाव हुआ। केवल राष्ट्रपति, ससद 

श्र 


(कांग्रेस) और राज्य ही नहीं, वल्कि सर्वोच्च न्यायालय भी उपर्युक्त दो बातों से 
वश में आ गये। थियोडर रूजवेल्ट और विल्सन के शासनकाल में सरकारी 
कार्यवाहियों के क्षेत्र मे जो धीरे-धीरे वृद्धि होती जा रही थी, उसने १९३० में 
मंदी की विकट समस्याओं के समय विराट रूप धारण कर लिया था। वेतन 
बीमा, मूल्य और यहाँ तक कि अन्तरराज्यीय व्यापार पर दूर से “प्रभाव? डालने 
वाले सारे व्यापार का नियमन अब स्पष्ट रूप से सघीय सरकार के अधिकार क्षेत्र 
में आ गया। राज्यों ने भी ऐसा पाया कि वे भी अदालती बेडियों से मुक्त हो 
गये। यदि ब्रिटेन की तरह अमरीका ने राष्ट्रीकरण और “कल्याणकारी राज्य 
की दिशा में अग्रवर होना ठीक नहीं समझता, तो इसमें साविधानिक नहीं, बढ्कि 
राजनीतिक बाघा थी। यह बाधा सयुक्त राज्य अमरीका के दोनों बड़े राजनीतिक 
दलों के वर्तमान अर्थव्यवस्था से अधिक सतुष्ट होने के कारण उत्पन्न हुईं। 

यह सविधान, जिसे बहुत-से लेखकों ने एक अनमनीय सविधान बताया है, 
व्यवहार में आश्चर्यजनक रूप से लचीला सिद्ध हुआ है। इसने अपनी नृटियों 
को दूर करने तथा अपने व्यापक सामान्य प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या करने की 
क्षमता दिखायी है। पहले दस ,सशोधनों के वाद, जो मूल सविधान के ही 
अभिन्न अंग थे, इसमें केवल १२ औपचारिक सशोधन हुए है। इन १२ 
में से दो सशोधन (शराबच्न्दी विपयक) ऐसे हें, जिन्‍्दोने वस्तुतः एक दूसरे 
को रह कर दिया। ठुलनात्मक दृष्टि से अन्य ठो सशोधन भी बहुत ही 
मामूली थे। एक प्रमुख सशोधन का सम्बन्ध सीनेय्रों के लोकप्रिय चुनाव 
से था। दो सशोधनों से मताबिकार में व्यापक विस्तार हुआ। एक अन्य 
सशोधन द्वारा सघीय आयकर लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ। एक अन्य 
सशोघन के अन्तर्गत पहले किये गये गुलामों के उद्धार को साविधानिक 
स्थिति प्रदान की गयी। हमने चोदरहर्वें सशोधन की “उचित प्रक्रिया” की धारा 
के भारी प्रभाव की (जो बहुत कुछ अप्रत्याशित थी) और गशष्टूपति के 
चुनाव की पद्धति में परिवर्तन करनेवाले एक सशोवन की चना की है। सबसे 
हाल में २२ वा सशोधन किया गया, जिसके अन्तगंत यट ग्रतिबव लगाया 


गया है कि राष्ट्रपति पद के लिए तीसरी बार कोई भी सड़ा नहीं हो सकता। 
अदलतो की व्याख्याएँ होने के कारण तथा आवश्यकता बताने पर युग की 


भआावश्यक्ता के अनुसार परिवर्तन करने के लिए न हिचकिचानेवार्ली ससद 
(कांग्रेस ) वी वजह से सामान्य तप से आवश्यक »तिरिक्त लचीलापन भा आा 
जाता हैं। आवश्यक्ताओं और सक्‍टो दा सामना कस प्रकार किया गण, 


श्र 


इसकी खचर्ची बाद से की जायगी। ऐतिहासिक रूप से ये आवश्यकताएँ क्या थीं, 
ये सकट कया थे, इसका सक्षित्त वर्णन आवश्यक जान पडता है। 

पहली कसौटी तो यह थी कि क्या अमरीका वास्तव में एक राष्ट्र बन पायेगा 
और यदि बना, तो क्या यह राष्ट्र कायम रहेगा! यह सकट सबसे पहला और 
सबसे बड़ा था और आखिर में उसकी साविधानिक अस्पष्टताओ तथा उसमें 
निहित आधिक और सामाजिक विरोधों को दूर करने के लिए शणहयुद्ध की 
आवश्यकता पड़ी, जिसके परिणाम अत्यन्त दुःख हुए। दूसरी कसोंगी सी 
राजनीतिक स्वरूप की ही थी और वह यह थी कि ससद्‌ (कांग्रेस) और 
खासकर प्रशासन विभाग के अधिकार सकट काल में लचीले एवं विकास की 
आवश्यकताओं के अनुसार विकास की क्षमता रखते हैं या नहीं। जो राष्ट्रपति 
सख्त होते थे, वे सकट पैदा हो जाने पर अपने पूरे अधिकारों का प्रयोग कर 
राष्ट्र को पर्गस नेतृत्व प्रदान करते थे। तीसरी क्सोंटी आर्थिक थी। वह यह थी 
कि राष्ट्र सावंजनिक हित के लिए. अपने उद्योगों और श्रमिक वर्ग की अनुशासनबवद्ध 
कर सकता है या नहीं! सविधान की वाणिज्य-सम्बन्धी धारा के अर्थ में विस्तार 
फेरने की कहानी बहुत लम्बी है, लेकिन वही कहानी पूरे सफल अयासों की 
कहानी है। चौथी कसोटी का सम्बन्ध प्रशासन से था और वह यह थी कि क्या 
सरकार की बहुविस्तृत गतिविधियों का सचालन कुशलतापूर्वक हो सकता है? 
स्वतन्न रूप से चुने गये राष्ट्रपति ने यह तो दिखा ही दिया कि उस सिलसिले में 
वह आधुनिक सरकारों के सबसे ज्यादा दक्ष यत्रों में से एक है। पाचरवीं कतौदी 
थी नतिकता की) क्‍या सरकार रूपी माध्यम में नयी सामाजिक चेतना को 
पयोत्त मानवीय अभिव्यक्ति मिल सकती है? शिक्षा, सामाजिक सेवाएँ तथा 
जातिगत भेदभाव का घीरे-धीरे उन्मूलन, ये बातें ऐसे साबिधानिक ढोंचि की 
परिचाविफ हैं, जो निर्वाचकों की इच्छाओं की पूर्ति में बाधक बन ही नहीं 
सका। अन्तिम क्सोटी आन्तरराट्रीय थी। संविधान के अछुसार अमरीका राज- 
भीतिऊ साम्राज्यवाद के पथ पर अग्रसर भी हुआ और उस पथ से हट मी गया। 
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मे और उसके पश्चात्‌ उसने उन गलतियो को दूर 
किया, जो उसने प्रथम विश्वयुद्ध के बाद की थी। इसके अलावा उसने अभूतपूर्व 
पम्माने पर आन्तर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों भी लीं। 

इन समस्त परिवर्तनों में सर्वोच्च न्यायालय का कार्य ऐसा रहा है, जो 
अत्यन्त स्पष्ट रूपसे वोधगम्य नहीं है। हाल के न्यायालयों का काम औपचारिक 
सशोधन वी अधिक धोमी गति वाली और अधिक सर्देहतत्मक प्रक्रिया पर 


श्र 


बल देने की अपेक्षा संविधान में यह देखने तक ही सीमित है कि 
पर्यात्र राष्ट्रीया के लिए कौन-कौन-से अधिकार स्पष्ट रूप से जरूरी हैं। 
अल्पकालिक भूक और दीघकालिक प्रद्ृत्ति का अन्तर समभते हुए यदि 
अध्ययन किया जाय, तो यह पता चलेगा कि अमरीकी शासन-व्यवस्था में और 
विशेषकर हाल की दशाब्दियों मे न्यायालयों का योगदान सर्वोत्तम प्रकार के 
साविधानिकतावाद में बहुत बड़ा तत्त्व रहा है। 

साविधानिक कानून में कुछ ऐसे निश्चित मुद्दे मी हैं, जिनको सरलतापूर्वक 
परिवर्तित अथवा नष्ट नहीं किया जा सकता। जिन सुद्दो को अदालतों ने मुस्तेदी 
के साथ बरकरार रखा हैं, उनमे मुख्य मुद्दे हैं कानून का शासन, नागरिक 
स्वतत्रता, राष्ट्रपति और ससद (कांग्रेस) द्वारा एक दूसरे के कार्य का उचित रूप 
से आदर करना। बाकी बातों का फैसला समय की आवश्यकता और सरकार की 
प्रतिभा से होता है। हम इतनी भविष्यवाणी करने का साहस करते हैं कि 
न्यायालय किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेगा। 

अमरीका के लोग अपने सविधान के प्रति प्रगाद श्रद्धा रखते हैँ। इसके लिए 
उनकी आलाचना भी होती है और गप्रशसा भी की जाती है। यह बात स्पष्ट नहीं 
है कि सविधान के प्रति अमरीका के लोगों की व्यक्त एवं उपचेतन श्रद्धा, जहाँ 
तक स्वय उस महान्‌ दस्तावेज के वास्तविक विपय का सम्बन्ध है, कितनी विशिष्ट 
किन्तु श्रद्धा का तथ्य अनुपेक्षणीय है। अमरीकी जनता की श्रद्धा की दुलना अपने 
राजा के प्रति ब्रिटिश जनता की राजभक्ति से की जा सकती हे, जो अठुलनीय 
है। यदि अमरीका के लोग अपनी वर्तमान समृद्धि एवं विश्व में अपनी स्थिति 
का अय अपने “ सस्थापक पिताओं ? की बुद्धिमत्ता को दे, तो इसके लिए उनकी 
अत्यन्त कडी आलोचना नहीं की जानी चाहिए.। उनका कहना ठीक हो सकता है। 
इस बुद्धिमत्ता का अधिकाश भाग सविधान की सादगी में निहित है, जो समय की 
माँग के अनुसार आश्चर्यजनक रूप से बदला जा सकता है, किन्दु इसके जो दूसरे 

पहले हैं, उन्हें इस सफलता के अग माना जा सकता है-- इसके मूल रूप के तत्त्व, 
जो आश्चर्यजनक रूप से समकालीन सिद्ध हुए हं--जैसे फ्रि स्वतत्र प्रशासनिक 
विभाग का नेता के रूप मे रहना, सघीय सिद्धान्त, जिसका उद्देश्य विभिन्नताओं म 
सामंजस्य स्थापित करना तथा सीमित क्षेत्रों मं एकसाथ कार्य करने को सम्भव 
बनाना था, व्यक्ति की स्वतत्रता और सस्थाओं की सुदृदता और स्विस्ता पर बल 
देना। जहाँ तक अमरीकी सरबार के बाकी गुणो का सवाल है, वे कम महत्व के 
नहीं है। हो सकता है कि उनका ओेय बाद की पीठियो को प्राप्त अनुभवों को द्ो | 


श्ष 


८ 
राह ओर राज्य 


१७८९ के बाद इस नये राष्ट्र के सामने अनेक और गंभीर समस्याएँ 
उपस्थित हुईं। सच्चे से ज्यादा गभीर समस्या यह थी कि वास्तव में अमरीका 
एक राष्ट्र बन भी सकेगा या नहीं। अमरीका के साविधानिक विकास पर की 
गयी यह टीका ध्यान में रखने योग्य है कि बीसवीं सदी के मध्य भाग में 
इसकी अपेक्षा इस प्रश्न ने अधिक गभीर स्वरूप धारण कर लिया है कि राष्ट्र 
नहीं बल्कि राज्य साविधानिक दृष्टि से स्वायत्त इकाई के बतौर कायम रह पायेंगे 
या नहीं। 

गुरू-शुरू में राज्यीय वफादारी बहुत जबर्दस्त थी! मोटे तौर पर हम यह 

सकते हैं कि तीन बडे निर्णायक कारणों से आखिर में राष्ट की विजय हुईं। 

पहला कारण था उननीसवीं शताब्दी की प्रथम दशाब्दियों में सन्देहों का 
निराकरण राष्ट्र के पक्ष में करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और विशेषतः उसके 
मुख्य न्यायाधीश जान माशल की पूर्वनिश्चित धारणा | दूसरा कारण था राष्ट्र 
पति लिंकन के नेतृत्व में गहयुद्ध में राष्रवाद की सैनिक विजय । तीसरा कारण 
था हाल की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं में भारी वृद्धि, जिनके समाधान 
के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही जरूरी थी या जरूरी नजर आती थी । 

सब और राज्यों के सम्बन्धों के प्रारम्मिक सकटपूण मामलों में संविधान की 
व्याख्या सकीरण रूप से की जा सकती थी। फिर मी, बाद में एक के बाढ़ 
दूसरे जो निर्णय किये गये, उनमें इसके प्रतिकूल वात हुईं। राज्यों के 
कानून सधियों के अधीन हो गये । सर्वोच्च न्‍्यायालन ने राज्यों के न्यायालयों 
के फैसलों पर पुन. विचार करने का अधिकार ग्रहण कर लिया। किसी भी 
राज्य को उसके अनुत्रन्धों की जिम्मेदारी से हटने की अनुमति नहीं थी। 
संघीय सरकार के जो निहित अधिकार थे, वे उनके विशिष्ट अधिकार के 
प्रयोग के लिए. अनिवार्य अधिकारों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि 
इसमें आवश्यक स्थिति के अधिकार भी सम्मिलित हो सकते थे। यह माना 

जाता था कि सघीय सरकार को राज्यों के जरिए, नहीं, वल्कि सीधे जनता से 


श्र 


अधिकार मिले हैं। राज्यों को संघीय साधनों पर कर लगाने की मनाही थी। 
यह सच है कि १९ वीं सदी के उत्तराद्ध में व्यायालय में सरकारी कार्यवाही को 
सीमित करने की प्रवृत्ति देखी गयी थी, परन्तु यह बात राज्य तथा राष्ट्र, दोनों 
पर लागू थी | बाद में समय के साथ-साथ यह प्रवृत्ति भी बदल गयी और 
उसमें असदिस्ध रूप से व्यापक सरकारी कार्यवाही की ओर झुकाव था) इस 
बदली हुई प्रव्नत्ति से राष्ट्र और राज्य दोनों ने लाभ उठाया। मोदे तोर पर ऐसा 
कहा जा सकता है कि अमरीका एक ऐा राष्ट्र बन गया था, जिसकी सरकार को 

परिस्थिति के अनुसार काम करने के अधिकार ग्राप्त थे। 

गह-युद्ध और उसके अन्तिम परिणाम अनेक शक्तियों से उत्पन्न हुए थे। 
हमें यहाँ केवल इस तथ्य पर गोर करना है कि भौतिक साधनों के बाहुल्य के 
साथ अमरीकी राष्ट्रवाद ने राज्यीय प्रथकतावाद, शज्यीय स्वायत्तता एवं राज्यीय 
वफादारी--इन प्रश्नों पर सैनिक तथा साविवानिक सफलता पायी। युद्ध का 
सचालन करने में और पुनर्निर्माण कार्यों में राष्ट्रपति और काग्रेस ने जो व्यापक 
कार्यवाहियोँ की, उनकी विरासत में सघीय अधिकार बहुत बढ गये और बाद 
में कभी उनका समर्पण नहीं करना पड़ा | 

अन्तिम बात यह है कि प्रवल आर्थिक शक्तियों ने संघीय कार्यवाहियों के 
क्षेत्र का इतना विस्तार कर ठिया है कि गगतत्र के प्रारम्मिक वर्षो में उसकी 
कोई कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। नये कानून बनाये गये, सर्वोच्च 
न्यायालय ने उनका समर्थन किया और इन कादनों को ऐसे ढंग से लागू 
किया गया, जिससे यह सकेत मिले कि गआार्थिक जीवन का ऐसा कोई खास 
पहल नहीं, जिसमे सघ हस्तक्षेप नहीं कर सकता | वेतन, मूल्य, बीमा, कृपि, 
फसल, खान, व्यापारिक रोति-रिवाज, कानून और निर्गय--ये सत्र विप्यर इस 
सिद्धान्त पर कायम हैं कि अन्तरगज्यीय व्यापार को कसी भी ढग से 
“प्रमावित? करनेवाली कोई भी कार्यवाही या शर्त (आर कोन-सी कार्यवाही 
या शर्ते ऐसा नहीं करती !) सघोय अविफार क्षेत्र मं आती है | 

प्रम्पराओ के अनुसार अमरीका में शिक्षा, मजदूरों की स्थिति का नियमन, 
स्वास्थ्य, मनोरजन जैसी सामाजिक सेवाओं का दायित्व राज्यों और स्थानीय 
सस्थाओं पर माना जाता हैं| इसी तग्द पुलिस, सड़क-निर्माग, सार्वजनिक 
कार्य तथा निर्माय (कुछ अपवादों के साथ) मी राज्यो ओर स्थानीय सस्थाओं 
की जिम्मेढारियों मानी जाती हैं| इन गतिमिवियों को, जिनका जनता के 
दैनिक जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध है, सवीय अधियारियों को सौपे गये कार्यों भें 

रद 
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शामिल नहीं किया गया था, परन्तु आज स्थिति तेजी के साथ उसके बिल्कुल 
विपरीत बन रही है | साविवानिक रूप से अधिकाश अदालतो के निर्णयों से 
मार्ग काफी प्रशस्त हो गया है, जिनमें ऐसा सकेत है कि सघीय सरकार का खर्चे 
करने का अधिकार केवल उसे समर्पित किये गये अधिकारों के क्षेत्रों और 
लक्ष्यो तक ही सीमित नहीं है। इस प्रकार आर्थिक सहायता के जरिए, सघीय 
सरकार ने इन क्षेत्रों में ऐसे काम करबाये हैं, जिन्हें सविधान में सशोधन के 
बिना वह कानूनी रूप से नहीं करवा सकती थी। इस नियत्रण को, जो हमेशा 
नहीं तो सामान्यतः छोटी इकाइयों द्वारा आर्थिक सहायता स्वीकार करने के 
साथ कायम होता है, कुल मिलाकर ब्रिटेन की अपेक्षा काफी कम विस्तृत 
और कम कठोर माना गया है। इसका कारण कुछ हृद तक कथित संघीय 
सबविधान से उत्पन्न होने वाला दृष्टिकोण हो सकता है। अदालत द्वारा लगाये 
गये किसी प्रति्रेध से इसका तनिक्र भी सम्बन्ध नहीं है। 
जिन शक्तियों ने आथिक सहायता अनुदान के जरिए राष्ट्रीय गतिविधि की 
लहर पैदा की, वे पर्याप्त रूप से स्पष्ट हैं। बढ़े हुए राष्ट्रवाद की अपेक्षा 
कम ठोस कारणों और अपेक्षाइत अधिक अधिकार तथा विस्तार के लिए राष्ट्रीय 
नोकरशाही की आऊाक्षा के अतिरिक्त इसके सच्चे कारण आर्थिक क्षेत्र में ही 
पाये जाते हैँ। सम्पत्ति में और फलस्वरूप विभिन्न राज्यों की कर की क्षमता में 
महान्‌ अन्तर विद्यमान है। प्रति व्यक्ति के हिसात्र से, सबसे ज्यादा सम्पत्तिवाले 
व्यक्ति की आय गरीब-से-गरीव व्यक्ति की आब से दुगुनी है | इसके अतिरिक्त 
संघीय सरकार ने इतने अधिक प्रकार के कर का उपयोग किया है अथवा 
उन करों पर अधिकार तक कर लिया है कि अधिक समृद्ध राज्य और स्थानीय 
सस्थाएँ भी अपने खाली खजानों को भरने के लिए सघ की आधश्थिक सहायता को 
इंतज्ञतापूरंक स्वीकार करती हैं। कुछ मामलों में त्रिना किसी नियत्रण के भी 
सहायता दी जाती है, परन्तु यह उतने व्यापक रूप में नहीं दी जाती कि उससे 
समूची व्यवस्था की सारभूत सुदृढता ही नष्ट हो जाय। 
सबसे अत मे यह प्रश्न किया जा सकता है और यह उचित भी हो सकता है 
कि अन्र सयुक्त राज्य अमरीका का संघ की शक्ल में उचित वर्गीकरण किया 
गया है या नहीं। साविधानिक रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि स्वोद्च न्यायालय 
भत्र आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय कानून को राज्यों के अधिकारों पर किया गया ग्रह्मर 
मानकर उस पर कोई अधिक ग्रतित्रध नहीं लगायेगा | जले तक सविधान के 
अनुसार सरकारी कार्यवाही के अन्य सारे क्षेत्रों का सम्बन्ध है, ऐसा प्रतीत होता 


रश्छ 


है कि राष्ट्रीय सरकार जैसा चाहे वैसा कर सकती है या सशतत सहायता के जरिए 
वह नीति पर हावी हो सकती है । 

कानूनी अथ में, यह चित्र कितना ही सत्य क्यों न हो--और इस अर्थ में 
भी इसमें हेरफेर करना, इसकी रोकथाम करना या यहाँ तक कि इसे उलरना 
भी सभव हे--सघवाद की कार्यकारी भावना का सामान्य सिद्धान्त उसी स्थिति 
में छोड़ा जा सकता है, जत्र कि वास्तविक कार्यवाहियों एवं व्यवहारों में व्यापक 
हेरफेर हो जाय | यहाँ तक कि अब छोटी इकाइयें अत्यन्त परम्परानुगत राज्यीय 
और स्थानीय कार्यो में भी एकाधिकार नहीं रख सकतीं । फिर भी, उन्हें बहुत 
हृदतक स्वशासन के अधिकार प्राप्त हैं और अब भी वे बहुत ही वैध हैं | सर्वोच्च 
न्यायालय ने अन्य कारणों के साथ जिस सामाजिक भावना के कारण से राष्ट्रीय 
धरातल पर बढी हुई सरकारी कार्यवाहियों के मार्ग की बाधाएँ: दूर कर दीं, उसीके 
समक्ष अनुमोदित राज्यीय गतिविधि के क्षेत्र का व्यापक विस्तार भी था। अधिकारों 
के तीन क्षेत्रो में से उस क्षेत्र को, जो ' जनता के लिए सुरक्षित? था, थर्थात्‌ जो 
क्षेत्र अभी तक अधिकाशतः सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त था, सच्नसे ज्यादा नुकसान 
पहुँचा और उसे यह नुकसान केवल संघीय कार्यवाही द्वारा ही नहीं, बल्कि 
शज्यीय कार्यवाही द्वारा भी हुआ। व्यवहार में काग्रेस ने सशर्त सहायता-भनुदान 
के जरिए भी शिक्षा तथा वेरोजगारी वीमा जैसे क्षेत्रों में राज्यों की इच्छा में 
कमी करने में काफी सयम का भी परिचिय दिया है। अन्तर-स्तरीय सहयोग मे 
अत्यधिक वृद्धि हुईं है। राज्यीय दृष्टिकोण से अधिक व्यापक दृष्टिकोण से 
समस्याओं का (मुख्यतः नदी मुहाना सरक्षण एवं विकास की समस्याओं का) हल 
करने के लिए क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाइयों बनायी जाती हैं, जिनका स्वरूप स्वयं 
भी प्रायः सघीय होता है। राज्यों में शासन को आधुनिक बनाया जा रहा है 
और ये शासन जैसे-जैसे अधिक सुयोग्य बनते हैं, उन्हे वैसे-वैसे व्यापक कार्य 
सौंप विये जाते हैं। चाहे टेक्सास हो, वर्जानिया हो या केलिफोर्निया हो या ४८ 
शज्यों में से अन्य कोई मी राज्य हो, राज्यों के प्रति अब भी बफादारी की 
भावना प्रतल है। जब हम इस बात पर विचार करते हूँ कि स्थान-परिवत्तन की 
भावना के ऐसी सीमा तक, जिसकी तुलना ब्रिटेन में नहीं है, पहुँच जाने का 
परिणाम यह होता है कि अनेक राज्यों के अधिकाश निवासी अपने जन्म के 
राज्यों से निष्क्मग करने लगते हैँ, तब इस बातका मद्दत्व और अधिक बढ़ 


जाता है। 
संयुक्त राज्य अमरीका में अब मी य्योग, विभेदीकरण, राजनीतिक शिक्षा, 


स्च् 


अधिकारों का वितरण जैसे संघवाद्‌ के परम्परागत लाभों की अभिव्यक्ति के लिए, 

महान्‌ सुअवसर उपलब्ध हैं, जब कि एक सीमा तक ये सुअवसर ब्रिटेन में 
बहुत कुछ समाप्त हो गये हैं। इसकी कहानी हम आगे एक अध्याय में बतायेंगे। 
इस' समय कपम-से-कम इतना अवश्य कहा जा सकता है कि अमरीका में जो 
सघवाद प्रचलित है, वह उन सरकारी कार्यों में, जिन्हें राष्ट्रीय शक्ति के हित के 
लिए राष्ट्रीय स्तर पर ही करना महत्त्वपूर्ण है, कोई बाधा नहीं डालता । 


श्र 


४७ 
५ 4." + था्‌ श्र ४ 
संसद (कां्रंस) ; संगठन तथा निवोचन 

अमरीकी सविधान के अन्तगंत अमरीका की ससद (कांग्रेस) की स्थापना 
विधान निर्मात्‌ शाखा के रूप में की गयी और प्रभावशाली रूप से उसमे दो 
सदन रखे गये | ब्रियिश प्रणाली के विपरीत, जिसमे अजातात्रिक क्राति ने 
सरदार सभा (हाउस आफ लाइस) के अधिकार और प्रभाव को बहुत कम कर 
दिया, जबकि लोक-सदन (हाउस आफ कामन्स) के अधिकार और प्रभाव में 
उसी अनुपात में वृद्धि हुईं, अमरीका के राष्ट्रीय विधान-मण्डल के दोनों 
सदनो, सीनेट और प्रतिनिधि सभा (हाउस आफ रिप्रेजेन्टटिव्स) के विधान- 
निर्माण विषयक अधिकार प्रायः पूर्ण रूप से समान हैं। मूल धारणा यह थी कि 
धन-सम्बन्धी विधेयकों के मामलों में निचले सदन का विशेष हाथ रहना 
चाहिए यह वात यहाँ तक ही रह गयी है कि प्रतिनिधि-समभा इस बात का 
आग्रह करती है कि धन-विपयक विधेयक पहले उसके द्वारा ही स्वीकृत किये 
जाने चाहिए | फिर भी सीनेट स्वतत्रतापूर्वक संशोधन करता है और आम 
तौर से प्रतिनिधि-सभा मे राष्ट्रपति के बजट पर विचार समाप्त होने के बहुत 
पहले ही वह उस पर विचार आरम्म कर देता हे। सधियो और राष्ट्रपति 
द्वारा की गयी नियुक्तियों की पुष्टि करने के मामलों में सीनेट को विशेष 
अधिकार प्राप्त हैं। जैसा कि बाद में विस्तारपूर्वक बताया जायगा, हाल के वर्षों 
में प्रशासन विभाग के समभोतों ओर विदेश नीति के “कार्यक्रमों” की हलना में 
सधियों का महत्त्व अपेक्षाकृत कम हो गया है। सममोतो एवं विदेश-नीति 
कार्यक्रमों पर सामान्यतः दोनों सदनो की स्वीकृति की आवम्वक्ता होती है। 
राष्ट्रपति द्वारा की जानेवाली थोड़ी-सी नियुक्तियों के लिए अब भी सीनेट की 
पुष्टि की आवश्यकता होती है तथापि अब अधिकाशतः उनकी व्यवस्था कतिपय 
प्रत्रल परम्पराओ अथवा ल्ड़ियो के अन्तर्गत की जाती हेँ। ये परम्पराएँ, 
अथवा रुहियों सरक्षण-पद्धति का, जिस पद्धति के अन्तर्गत प्रतिनिवि-सभा 
तथा सीनेठ में भी गष्टरपति के दल के सदस्यों वा व्यान सवा जाता है, निईशन 

करती हैँ। फिर भी, इस सम्बन्ध में सीनेट का द्याथ अभी तह अविऊ होता है। 


इ्ड्ठ 


उच्च अधिफारियों पर अभियोग लगाने के मामलों में दोनों सदनों के 
अपने-अपने कार्य एक दूसरे से मिन्न है, परन्तु अभियोग लगाने की प्रक्रिया 
का सहारा इतना कम लिया जाता है कि इन अन्तरो पर बहुत अधिक विचार 
करना अनावश्यक है। 

ऊपर काबून-निर्माण के जिस कार्य का उल्लेख किया गया है, उसके एक छोटे-से 
अंश को छोड कर, अन्य सभी कार्यों मे--ओऔपचारिक अधिकारों में, अन्तिम 
परिणाम पर अपने प्रभाव में--वास्तव मे चरावर हैं। अगर सीनेट की ओर 
अधिक ध्यान आकृष्ट होता है और जनता में उसकी अधिक प्रतिष्ठा दृष्टिगोचर 
होती है, तो प्रतिनिधि-सभा बहुधा अधिक व्यापक रूप से विशेषतापूर्ण कार्य 
करती है, जिससे सीनेट की ओर अधिक व्यान आकृष्ट होने और जनता में 
उसकी अधिक प्रतिष्ठा का तथ्य प्रतिसन्तुलित हो जाता है। प्रतिनिधि-सभा 
के लिए विशेषतापू्ण कायों को अधिक व्यापक रूप से सम्पन्न करना इस लिए 
सम्भव होता है कि उसके सदस्यों की सख्या अधिक होती है, जिनके मध्य 
कार्य को विभक्त किया जा सकता है। 

दोनों सदनो के मध्य जो अन्तर हैं, वे किन्हीं औपचारिक अधिकारों की 
अपेक्षा बहुत अधिक उनके सदस्यों की सख्या ओर उनकी निवाचन-पद्धति के 
अन्तरों से उत्पन्न होते हैं । १९१३ से दोनो सदनो का चुनाव जनता के मतदान 
से होता है। चुनाव के लिए केवल बहुसख्यक मत की ही आवश्यकता होती है। 
प्रत्येक राज्य द्वारा और प्रत्येक राज्य से, चाहे उनकी जनसख्या कुछ भी हो, 
६ वर्ष के कार्ययाल के लिए दो सीनेटर चुने जाते हैं | एक तिहाई सीनेटरों का 
चुनाव प्रत्येक दो वर्षों के बाद होता है। नेवादा, जिसकी जनसख्या १६०, 
०८३ है और न्यूणऊ, जिसकी जनसख्या १४,८३०,१९२ है, दोनों बरात्रो 
की सख्या में सीनेटर भेजते हँ। कम जनसख्या वाले राज्यों के सीनेदर बडे 
राज्यों के सीनेयरों की अपेक्षा एक मामले में अधिक शक्तिशाली प्रभाव रखते 
हैं, क्योंकि बंडे राज्यो के सीनेयरो को राष्ट्रीय कामकाज के अलावा स्थानीय और 
मतदाताओं के कामकाज पर अपना बहुत ज्यादा समय खच करना पडता है । 
सीनेट का सदस्य बनने के लिए प्रत्रल अमिलापा पायी जाती है | इसके सदस्यों 
में प्रतिनिधि-सभा के भूतपूर्व सदस्यों या राज्यों के भूतपूर्व गवर्नरा की सख्या 
काफी अधिक होती है। प्रतिनिधि-सभा के सुवोग्यतम सदस्यों मे से बहुत-से 
सदस्यों की सीनेट में स्थान पाने की मनोइत्ति के कारण प्रतिनिधि-समा...में _ 
बुद्धिमान व्यक्ति कुछ दृद तक रह नहीं पाते | इसी प्रकार राज्यो के... 


पचीस भूतपूर्व गवर्नरो की सीनेट में उपस्थिति के कारण सीनेट के व्यवहार पर 
नाटकीय एवं सक्रिय गुण की छाप रहती है, जो प्रतिनिधि-सभा के सदस्यों के 
व्यवहार में नहीं दिखायी देती | प्रधानतः ग्रामीण जनसख्या वाले राज्यों की विषम 
सख्या के कारण सीनेट में (कृषि गुट” (ए४7० ७०००) अत्यधिक शक्तिशाली 
बन गया है । राकी पव॑त के राज्यों के खान एवं सिंचन-हितों के प्रतिनिधियों 
की सख्या भी उनकी जनसख्या की ठलना में बहुत अधिक है। 

एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों अथवा “जिलों? से, जिनकी औसतन आबच्ादी 
इस समय लगभग २५०,००० है, दो वर्षों के लिए. प्रतिनिधि-सभा के सदस्य 
चुने जाते हैं। साधारण कानून के अनुसार प्रत्येक दस साल बाद जन-गणना 
के बाद राज्यो के वीच स्थान वॉट दिये जाते हैं। 

जिलों की सीमाएँ ससद (कांग्रेस) द्वार निश्चित किये जानेवाले सामान्य 
सिद्धान्तों के अनुरूप, राज्यीय विधान मण्डलों द्वारा निधोरित की जाती है। 
व्यवहारतः कुछ राज्यों में जिलो के आकार में काफी अन्तर है और किसी खास 
राज्य के सत्तारूढ दल को अनुचित लाम पहुँचाने के लिए. कभी-कभी जिलों 
के आकार भी विशेष प्रकार के बना दिये जाते हैं। राज्यीय विधान मण्डल 
कदाचित्‌ ही कार्य करने में चूकता है और ऐसी स्थिति में राज्य भर के मतदाता 
राज्य के एक या अविक प्रतिनिवियों को चुन लेते हैँ । हर एक राज्य को कम- 
से-कम एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। 

सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्यो के लिए उसी राज्य का निवासी 
होना अनिवार्य है, जिसके मतदाताओं ने उन्हें चुना हो | ब्रिटिश लोक-सदन 
(कामन सभा) के विलकुल विपरीत, प्रतिनिधि सभा के सदस्य आमतौर से 
केवल अपने राज्य के ही नहीं, (जैसी कि सविधान की शर्त है) वल्कि उस राज्य- 
स्थित अपने-अपने जिलो के मी निवासी होते हैं | राज्य के किसी अन्य स्थान 
के निवासी को जिले के मतदाता कदाचित्‌ ही निवांचित करते हैं--और दसे 
लिए, वह व्यक्ति प्राय. सदा ही उसी नगर के मात्र एफ दूसरे भाग में रहता है । 
अमरीकी ससठ मे जो तुलनात्मक स्थानीय भावना (0ल्‍क॥ प्राए॥त0९१7०59) पायी 
जाती है, उसका आशिक कारण निवास-विपयक्र यट आवश्यकता है । 

सीनेट के सदस्यों की उम्र कम-सें-कम ३० और प्रतिनिवि सभा के सदस्यों 
की उम्र कम-से-फ्म २५ वर्ष की जल्र होनी चाहिए। व्यवहार मे दोना सदना 
की ओऔीसतन उम्र आमतीर से लगभग ५५ वर्ष हैं। केवल अमरीकी नागरिक 


ही प्रतिनिधि समा ओर सीनेट के सदस्य निवांचित द्वो सकते हँ--प्रतिनिधि 


डर 


सभा की सदस्यता के लिए नागरिकता की अवधि सात वे और सीनेट की 
सदस्यता के लिए आठ वे होनी चाहिए। 

जाति या सेक्स (लिंग) के आधार पर मताधिकार में भेदभाव करना सघीय 
सविधान में निपिद्ध है, परन्तु ससद सदस्यों के लिए मतदान की योग्यता जैसी 
अन्य शर्तें राज्यों के अधिफार क्षेत्र में आती हैँ। राज्यों के एक समूह में खुनाव-कर 
(९०-४९) देने की शर्ते है--वस्तुतः इस कार्यवाही से इृव्शियों का एक बड़ा भाग 
मताधिकार से वचित हो जाता है। यद्यपि यत्र-तत्र कुछ लोग साक्षरता-विषयक 
शर्तों के कारण भी मताधिकार से वचित हो जाते हैं, तथापि एकमात्र दूसरा 
प्रधान भेद अनुपस्थित मतदान-विषयक प्रावधानों में पाया जाता है। भ्रशचार 
आशिक रूप से सघीय और आशिक रूप से राज्यीय कानून का विषय है। चुनावों 
के निरीक्षण का उत्तरायित्व सामान्यतः राज्य के ऊपर होता है। फिर भी, 
ससद का प्रत्येक सदन अपने सदस्यों के चुनाव एवं उनकी योग्यता का निणेय 
कर सकता है और इस नीति के सिलसिले में वह किसी राज्य में जॉच के लिए 
व्यक्ति भी भेज सकता है। हाल के वर्षों मे ऐसी जॉच और जाँच के परिणाम 
पर प्रधानतः निर्दलीय रूप से मतदान हुआ है । 

दो तिहाई मतों से सदस्यों को निष्कासित किया जा सकता है। आमतौर से 
सीनेट के खाली स्थानों की पूर्ति के लिए गवर्नर अस्थायी रूप से नियुक्तियों 
कर देता है और तदनतर राज्यीय विधानमण्डल के निर्देशानुसार चुनाव होते 
हैं | प्रतिनिधि सभा के खाली स्थानों के लिए विशेष चुनाव होते हैं | 

नामजदगियों राज्यीय कानूनों के अनुसार होती हैं और आमतौर से वे उन्हीं 
प्रक्रियाओं द्वारा होती हैं, जिनके द्वारा सब उम्मीदवारों की नामजदगी होती 
है । दोनों सदनों के सदस्यों का वर्तमान वेतन १९,००० डालर है, जिसमे 
से प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को अधिकतम ३००० डालर पर कर नहीं 
देना पड़ता | 

ससद (कांग्रेस) को सगठित करने का उत्तरदायित्व वहुसख्यक ठल पर होता है। 
अन्य राष्ट्रों की तरह, जहाँ एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से साघारण बहुमत के 
आधार पर विधानमण्डलों के चुनाव होते हैं, यहाँ मी दो दलो की प्रणाली के 
लिए प्रव्त या यहेँ। तक कि अठ्म्य प्रवृत्ति मौजूद है। अमरीकी भाषा में इसका 

यह अर्थ है कि हल की सभी ससदों में एक दल का बहुमत रहा और 

इस प्रकार सगठन की दृष्टि से कहा जा सकता है कि वह अपनी इच्छा से काम 
करने की स्थिति मे था | 


डेरे 


सीनेट के मुख्य अधिकारी ये हैं---उपराष्ट्राध्यक्ष जो सामान्यतः अध्यक्षयद 
ग्रहण करते हैं, स्थानापन्न अध्यक्ष (27०४0०॥४ 770/७॥9०:८) जो सीनेट और 
नहुसख्यक दल का एक सदस्य होता है और जिसे उपराष्ट्राध्यक्ष की अनुपस्यिति 
में अध्यक्ष बनने का अधिकार है---बहुमत दल और अव्पमत दल के नेता-- 
आऔर दलीय सचेतक | सचिव, सा्जेट-एट-आम्स, सासदिक (एश्राशाशय्ाता) 
जैसे कतिपय अधिकारी आमतौर से सरक्षण के आधार पर नियुक्त किये जाते हैं। 

प्रतिनिधि सभा के प्रमुख पदाधिकारी समापति, बहुमत दल एवं अव्पमत 
दल के नेता और दल्लीय सचेतक होते हैं। ये सभी दल विशेष के हैं। अन्य 
पदाधिकारी सीनेट के पदाधिकारियों के समान हैं | 

प्रतिनिधि समा के अध्यक्ष, यद्यपि दल विशेष के सदस्य होते हैं और (कामन्स 
समा के स्पीकर के बिल्कुल विपरीत) उनसे दल के अचलों के भीतर पूर्ण और 
सक्रिय नेतृत्व की अपेक्षा की जाती है, तथापि प्रतिनिधि सभा की परम्पराओं 
ओर नियमों द्वारा अब वे अव्पमत बल और बहुमत बल के विशेषाधिकारों 
और इनके अधिकारों का अपने नाममात्र के पद के कार्यों में बहुत ही समादर 
करते हैं | इस सिलसिले में आप ब्रिटिश कामन्स सभा के स्पीकर के समान ही 
कार्य करते हैं | 

ससद्‌ (कांग्रेस) की सर्वाधिक महत्त्वपूण समिति पद्धति के सगठन का उत्तर- 
दायित्व एकदलीय उत्तरदायित्व ह॑ । प्रत्येक दल को, सारे सठन में उसकी सदस्य 
सख्या के अनुपात के अनुसार समितियों मे अतिनिधित्व (सदस्वता) ठिया 
जाता है। सभापति हो या स्थानापन्न अव्यक्ष, उनका औपचारिक चुनाव सब्रद्ध 
सारा सदन करता है, परन्तु व्यवह्वार के रूप मे पार्टी के सदस्य पहले जो निर्णय कर 
चुके होते हैं, उनकी आमतौर से इन चुनावों से महज पृष्टि ही होती है । प्रत्येक 
सदन के हर एक दल की यह परम्परा है कि वह पहले दल के समस्त सदस्यों द्वारा 
और बाद में सारे सदन द्वाग पुष्टि के लिए समिति के सदस्थो की रची तयार 
करने के लिए समिति या समितियों स्थापित करता है (जिनके विभिन्न नाम होते 
हैं और जिन्हे प्रायः दूसरे काम भी सौप दिये जाते ह।) फिर भी, व्यवशरतः इस 
छोटी सस्था की स्वेच्छानुसार कार्य करने की स्वतत्रता वर्ष्ठिता के सिद्धान्त हारा 
अत्यविऊक सीमित हो गयी हैं। इस सिड्ठान्त के अन्तर्गत यह एक सावार्ण 
बात है कि यट्टि कोई सदस्य चाटे, तो वह एक अधिवेशन से दूसरे अधिवेशन 
तक कसी समिति झा सदस्य बना रह सकता हैं। अन्च समितियों गे बदली 
करने के लिए नये एवं पुराने सदल्थों के अनुरोध पर बरिए्रता, दलीप 
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नियमितता, क्षेत्रीय पतिनिधित्व और काये के लिए योग्यंता--इन बातों को 
दृष्टिगत रखकर विचार किया जाता है। 
ब्रिटिश और अमरीकी प्रणालियों मे जो तीव्रमम और महत््वपर्ण अन्तर हैं, 
उनमें से एक अन्तर इन समितियों का है। कामन सभा में विधान निर्माण 
सम्बन्धी स्थायी समिति विशेष स्वरूप की नहीं है, हालोंकि विशेष विधानों पर 
विचार करने के समय विशेष हित या योग्यता रखने वाले सदस्य भी कमी- 
कभी सम्मिलित कर लिये जाते हैं। केवल कुछ प्रवर समितियों ही, जिनमे दो 
वित्तीय समितियों! भी (अनुमान सम्बन्धी और अनुदान सम्बन्धी) शामिल हें, 
विशेष स्वरूप की सम्रकी जा सकती हैं और फिर सी सदस्यता के भजाय कार्य 
करने मे ही उनका विशेष स्वरूप निहित है। 
अमरीकी ससद में ऐसी स्थिति नहीं है। सम्प्रति किसी अधिवेशन के 
दौरान में, प्रत्येक सदन की ऐसी लगभग २० स्थायी समितियों होती हैँं। इसके 
अतिरिक्त, सीमित अवधि वाली लगभग आधा दर्जन विशेष समितियां भी 
होती हैं। सापेक्षिक रूप से यह बात सदा इतनी आसान नहीं थी। कई वर्षों तक 
स्थायी और अन्य समितियों की सख्या इतनी बढी कि उससे कोई तर्क ही नजर 
नहीं आता था। १९४६ के विधान मण्डलीय पुनर्गठन कानून से केवल स्थायी 
समितियों की सख्या ही घटकर आधी नहीं रही, बल्कि काफी हृद तक उनके 
अधिकार क्षेत्र को प्रशातनन शाखा के उचित विभागों और उचित अभिकरणो 
के अनुरूप बना दिया गया। उनके माम ही उनके अधिकार क्षेत्रों को डचित 
रूप से बताने वाले हैं । ये निम्नलिखित है :--- 
सीनेट ८ - 
कृषि और जगल । 
विनियोग । 
सशत्र सेवाएँ । 
बैंकिंग और मुद्रा । 
फोलम्त्रिया जिला । 
वित्त । 
वैदेशिक सम्बन्ध | 
सरकारी कार्यवाही । 
र्वराष्ट्र एव द्वीपों के मामले। 


रेर 


श्रम और जनंकब्याणँं | 
जनकाये । 

न्याय विभाग | 

डाकघर तथा नागरिक सेवा ) 
नियम और प्रगासन | 

छोटा कामकाज ) 


प्रातिनिषि सभा 
कृषि | 
विनियोग । 
सशद्र सेवाएँ ! 
बैंकिंग और मुद्रा । 
कोलम्बिया जिला । 
शिक्षा तथा श्रम । 
बैदेशिक प्रश्न । 
सरकारी कार्यबाहियों । 
सदन प्रचध-विधि | 
राष्ट्र एव द्वीपों के मामले | 
आनन्‍्तरांज्यीय और विदेशी वाणिज्य | 
न्याय विभाग | 
जल यातायात उद्योग तथा मत्स्योद्योग | 
डाकघर ओर नागरिक सेवा | 
जनकार्य । 
नियम । 
छोटा कामकाज । 
गशर अमरीकी गतिविधियों । 
उपाय ओर साधन । 
सेवा-वृद्ध हुए व्यक्तियों के मामले | 
इनमे से अंडे समितियों के विपव मे और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्य- 
कता है। छोटे कामकाज की समितियों तथा सदन की गर-अमरीकी गतिविधि 
समिति आवश्यक रुप से “निगरानी? कम्नेंचाली समितियों हैं, जो सास 


५ 


नए 


विभागों एवं अमिकरणो के क्षेत्रों के बजाय राष्ट्रीय जीवन के समस्यात्मक 
पहलुओं की देखभाल करती हैं। सदन के नियमों से सम्बन्धित समिति एक 
प्रकार से यातायात-व्यवस्थापक का काये करती है और कानून बनाने के काय मे 
भी यह समिति महत््वपूणे सामान्य योगदान करती है। बाद के एक अध्याय से 
हम उस पर विचार करेंगे। दोनों प्रशासन-समितियों ससद (कांग्रेस) के 
आन्तरिक कामकाज का--जैसे कि सुद्रण, कर्मचारी, हिसाब-कितात्र, चुनाव 
इत्यादि का ग्रत्रध करती हैं। इसके अतिरिक्त (दोनों सदनो की) स्थायी 
सयुक्त समिति मी है, जो बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। इसका सम्बन्ध 
आशिक प्रतिवेदनों से है और वह राष्ट्र की समस्त आर्थिक दृढता की स्थिति का 
ध्यान रखती है। अणुशक्ति विषयक समिति एक दूसरी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
संयुक्त समिति है। प्रतिनिधि सभा में समितियों के सदस्यों की सख्या १५ से 
२७ और सीनेट में आमतौर से १३ से १५ होती है--केवल विनियोग 
समितियों की ही बात अलग है, जिनकी सदस्य संख्या काफी अधिक होती है। 
विशेष समितियों को सी शामिल करके औसतन सीनेटर २, ३ या ४ समितियों 
का और प्रतिनिधि सभा का औसतन सदस्थ एक या दो समितियों का सदस्य 
होता है। 

हम पहले ही बता चुके हैं कि इन समितियों के सदस्य किस तरीके से चुने 
जाते हैं और किस प्रकार पहले से सदस्य बने रहना, सदस्यों की अधिमान्यता, 
वरिष्ठता, उपयोगिता और पार्टी से नियमित रूप से सम्बन्ध होना इस सिलसिले 
भे महत्तपूर्ण होता है। इस तरीके से तराजू के पलडे ऊपर-नीचे होते रहते 
है, परन्तु यह किसी सी प्रकार दोनों के सम्बन्ध से विशेष रूप से नहीं लागू 
होता। किसी विशेष समिति में रुचि (जिसका प्रभाग सदस्य की पसन्द से 
मिलता है) और सदस्य की योग्यता के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध की मात्रा से 
प्थमतः ' विशेषता? को प्रारम्भिक प्रोत्साहन मिलता है । इसके बाद सदस्यों 
की पसन्द भी उनके जिलों और राज्यों के आर्थिक तथा अन्य हितो के 
अनुकूल झुकाव रखती है। इस ग्रकार कुछ समितियों का कुकाव खास आर्थिक 
ओर प्रादेशिक हितों की दिशा में जबर्दस्त प्रतीत होता है। यह बात हृपि, 
जनकाये, राट्रगत एवं दीपगत मामलों (जल साधन खोतों का विकास) 
के सम्बन्ध सें विशेष रूपसे सच है। इसी तरह श्रम (बहुत-से अनुदास्वादी 
सदस्य भी इसमें आ जाते हैं), बैंकिंग और स॒द्रा, जलयातायात उद्योग 
और मस्स्योद्योग के लिए भी यही सही है। यदि ये समितियों कसी कानून 
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का प्रस्ताव रखती हैं, तो पूरी संसद था उसकी विनियोग समितियों से सही 
रूप देनेवाला सशोधन पेश करने की और अधिक राष्ट्रीय या किसी भी हालत 
में अलग ही दृष्टिकोण अपनाने की आशा की जाती है। 

किसी समिति के अय्क्ष के निवाचन में साधारणतः “वरिष्ठता के नियम! 
का सहारा लिया जाता है। परम्परा के अनुसार बहुमतवाली पार्टी का वह 
सदस्य अध्यक्ष बनाया जाता है, जो सत्र से ज्यादा समय तक समिति में निरतर 
रहा हो। बहुत ज्याद् उम्र होने से रुकावट पैदा नहीं होती। चूँकि निरतर सेवा 
करते रहने से दृष्टिकोण मे अधिकाशतः अनुगरवाद की भकलक आ जाती है, 
इसलिए समस्त ससद (कांग्रेस) पर आमतौर से अनुदारबाद की छाप राष्ट्रपति 
अथवा प्रशासन विभाग से भी कुछ अधिक दिखायी देती है। भनुगरता के 
इसी गुण के वरिष्ठता के साथ मिल जाने पर उन मह्यन्‌ और महत्त्वपूर्ण समितियों 
में, जिनकी सदस्यता के लिए, सदस्य विशेष रूप से लालायित रहते हैं, उसी 
प्रकार के अनुदारवादी सदस्यों की सख्या अनुपात से बहुत अधिक हो जाती है। 
प्रतिनिधि सभा की विनियोग और उपाय एवं साधन समितियों और सीनेट की 
वित्त समिति तथा अन्तरराज्यीय व्यापार एवं न्याय विभाग की समितियों में ऐसी 
सदस्यता विशेष रूप से पायी जाती है। बाद में दिखायी देगा कि वरिष्ठता 
को विये गये महत्त्व के कारण, खासकर ऐसी स्थिति में, जब उदार दृष्टिकोण वाला 
राष्ट्रपति अपने नेतृत्व से काम लेने का प्रयास करता है, पार्टी के वास्तविक 
प्रभावकारी उत्तरदायित्व मे किस प्रकार रकावट पदा होती है। 

सच तो यह है कि अध्यक्ष अपने अधिकार का प्रयोग अपनी समिति के 
बहुमत की सहमति और सहनशीलता पर करता है। रढियो के कारण उसमे 
समिति के कर्मचारियों को नियुक्त करने, समिति की विपय-सची निश्चित करने, 
उप-समितियों का गठन करने, बहस के लिए समय ब्रॉटने आर समिति के 
मुख्य और छोटे-छोटे निर्णयो के मामले में प्रबल प्रभाव डालने की प्रद्बत्ति 
पायी जाती है। अध्यक्ष-पद पर आसीन होने के कारण सुनद्ाई के समय प्रश्नों का 
निश्चय करने तथा प्रशासनिक अधिवेशन के रुमय बाद-वियाद वा संचालन 
करने के महान अधिकार उसे प्रात्त रहते हैं। फिर भी, दुिमान अध्यक्ष अपनी 
समिति फे सदस्यों की दच्छाओं की अधिक अवरेतना नहीं क्‍ग्ता अन्यथा उसे 
विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सदस्यों का मार्ग-डर्शन करने 
के लिए ही वह इन इच्छाओं जा पालन करने या प्रवास बरेगा। 

अीउत समिति पर काम का इतना य्याग बोर होता है कि क्रविकाश 

है 


जच्् 
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समितियों अपना काफी काम उप समितियों को सौंप देती हैं। इस प्रकार 
सत्ता का और अधिक विकेन्द्रीकीरण होता हे तथा निपुणता और अधिक 
बढ जाती है। पूण समिति की अपेक्षा उप-समितियों का स्वरूप और उनकी 
सदस्यता अधिक अस्थिर होती है। बहुघा उप-समिति में, वरिष्ठता का ध्यान 
नहीं रखा जाता और व्यक्तिगत सदस्य को अधिक अवसर प्राप्त होता है। 
जो सदस्य पहली या दूसरी बार ही समिति से लिया गया हो, वह, यदि योग्य 
या रुचि रखनेवाला है तो, मह्त्यपूण उपसमिति का अव्यक्ष बन सकता है। 
इससे वरिष्ठता के नियम की त्रुटियों को दूर करने का अवसर मिल जाता है। 
कमी-कमी ये उपसमितियों स्थायी और क््मी-कभी विशेष होती हैं। आमतौर 
से ससद्‌ (का्रेस) के ढोंचे को स्थिति के अनुरूप कार्य करने की योग्यता देने 
में ये उप-समितियों महत्वपूर्ण योग-दान करती हैं। 

स्थायी समितियों के अतिरिक्त ससद (कांग्रेस) के किसी खास अधिवेशन में 
दर्जन या इतनी ही अस्थायी विशेष समितियों स्थापित की जाती हैं या वे बनी 
रहती हैं। १९४६ मे हुए पुनर्गठन के समय ऐसी आशा की गयी थी कि अब 
विशेष समितियों की, जो काफी सख्या में पनप गयी थीं, कोई आवश्यकता नहीं 
रहेगी | ऐसा भी अवुभव किया गया था कि अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट कर देने से 
और उसको बढ़ा देने से स्थायी समितियां ऐसी जॉच-पड़ताल पर्याप्त रूप से कर/ 
सकेगी, जिसका निश्चय ससद ने किया हो। वस्तुतः विशेष समितियों की 
संख्या १९४६ के पहले से कम है, परन्तु ससदीय विपय-सूची में अब भी उनका 
महत्त्वपूर्ण काम है। विशेष समितियों और स्थायी समितियॉ--अर्थात्‌ दोनों, 
विशेष जॉच-पड़ताल के समय अतिरिक्त धनराशि की माग कर सकती हैं और 
साधारणतः वे ऐसा करती मी हैं। धनराशि अधिकाशतः अतिरिक्त कर्मचारियों, 
सफर, सुद्रण इत्यादि के लिए मागी जाती है। 

इन विशेष समितियों के कार्यक्षेत्रों का साधारणीकरण करने में हिचकिचाहट 
का अनुभव होता है। कुछ विशेष समितियों ऐसे क्षेत्रों की समस्याओं का 
अध्ययन करती हैं, जिन्हें अभी तक ससदीय दायित्व के अन्तर्गत नहीं माना 
जाता था, जैसे कि सगठित अपराध-विपयक विशेष समिति में, सीनेट की छोटे 
कामकाज सम्बन्धी (भूतपूर्व) विशेष समिति जैसी अन्य समितियों के बचाव में यह 
दलील दी जाती थी कि वे अनेक स्थायी समितियों से बच रहने वाली समस्याओं 
पर विचार करती हँ। दिशेष समिति की स्थापना का स्ताव रखनेवाले सदस्य 

आग्रह या हठ के कारण कुछ समितियां बन जाती हैं, क्योंकि प्रणाली के 
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अनुसार वही सदस्य उसका अध्यक्ष बनेगा। प्रशासन विभाग के किसी कार्यक्रम 
(जैसे विदेश सहायता) के कायोन्वय पर “निगरानी रखने? के लिए इधर-उधर 
एक विशेष समिति बना दी जाती है। इन समितियों का कारये-सचालन भी उनके 
गठन की तरह मिन्न होता है, परन्तु व्यापक दृष्टि से देखने पर निपुणता, स्थिति 
के अनुरूप कार्य करने की योग्यता और राष्ट्रव्यापी महत्व की समस्याओं को 
नाटकीय ढग से प्रस्तुत करने तथा उनका हल करने की दिशा में ये समितियां 
निश्चयात्मक योग प्रदान करती हैं। 

विनियोग समितियो का योग इतना महत्त्वपूर्ण होता है कि उनकी विशेष चर्चा 
करना आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा में विनियोग समिति बहुत ही विशाल है-- 
उसमें ४५ सदस्य हैं। इससे उप-समितियों के रूप में इस ढग का बेव्वारा हो 
सकता है कि आमतौर से किसी मी एक सदस्य को एक से अधिक उप-समिति 
में काम नहीं करना पडता) हर एक उपसमिति के जिम्मे एक या दो सरकारी 
विभागों के अनुमानों की छानवीन का काम होता है। सीनेट में उपसमितियों 
की इस ढंग की विशेष सदस्यता सभव नहीं, परन्तु वहाँ ऐसी बहुतसी 
उपसमितियों मे कृषि, नागरिक सेवा और कोलम्बरिया-जिला-विपयक समितियों 
जैसी उचित और महत्त्वपूर्ण स्थायी समितियों के प्रतिनिधि ले लिये जाते हैं। 

५ ससद की विशेष समितियों के ढॉँचे के विपय में हमने जो विवरण ठिया है, 
उसकी समाप्ति पर ब्रिटिश पाठक इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि किस सीमा 
तक इस दंचे से कामन-सभा की अविशेषीकृत (]ए०-४००००॥5००) समिति की 
अपेक्षा वतमान युग की विधान निर्माण विषयक कतिपय आवश्यकताओं की पूर्ति 
अधिक पर्याप्त रूप से होती है। समितियों एवं उपसमितियों की सख्या के 
अविक होने के कारण काफी सख्या में विधेयकों पर सुविस्तृत रुप से 
विचार हो सकता है। छोटे-छोटे अनेक विधेयक की स्वीकृति को 
सुविधाजनक बनाने के लिए यह विशेष महत्व रखता है। इन विधेवको मे कई 
इस प्रक्तार के भी विधेयक होते हैं, जिन्हें प्रिटेन में प्रायः निजी सदस्यों 
द्वारा ही पेण किया जा सकता है और जिसका कोई नतीजा नहीं निक्‍लता। 
इसके अतिगिक्ति राष्ट्रीय नीति के कानूनी पहलुओ में इससे विशिष्ठता का 
सिलमिला बना रहता है। प्रशासन वी कानून सम्बन्धी गलती पर जब हम 
बाद में विचार करेंगे, तब्र _म दसकी सभावनाओं के बारे में बतायेंगे। 
इसमे सठेह नहीं कि पीछे बठने वाले? (बैस-बेंचर ) सदस्यों को राष्ट्रीय नीति 
में व्व.०ठ भर निर्जी योगदान का कुछ अधिक ही अवसर मिलता है। फिर मी, 
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यंह सब कुछ पार्टी की जिम्मेदारी को कमजोर बनाकर ही होता है। सम्भवतः 
यही विशेषीकरण प्ृथकू-पथक्‌ कार्यों का एकीकरण कर उन्‍हें राष्ट्रीय हित के एक 
ऐसे कार्यक्रम का रूप प्रदान करने के कार्य को कठिनतर भी बना देता है, जो 
आन्तरिक दृष्टि से सुसम्बद्ध हो। बाद के अध्यायों मे यह तथ्य स्पष्ट हो जायगा 
कि एक ओर उत्तरदायित्व के केन्द्रीकीण को और दूसरी ओर कानून-निर्माण 
विषयक विचार-विमशे में प्रतिनिधियों द्वारा हार्दिक भाग लिये जाने को जो 
महत्त्व प्रदान किया जाता है, उसी पर दोनों पद्धतियो की तुलना केन्द्रित है। 


छ 
बच) 


«पा 
कांग्रेस : इसकी कार्यग्रणाली 


का्नूत-निर्माण की पद्धति के विषय में ब्रिटिश तथा अमरीकियों के आदर्श 
एक समान हैं । दोनों पूर्ण चर्चा तथा विचार-विमश का अवसर प्रदान करने का 
प्रयास करते हैँ | दोनो इस बात के लिए कृत-सकद्य हैँ कि अल्पसख्यकों को 
अपने विचार प्रकट करने, आलोचना करने तथा विकल्प प्रस्तुत करने का उचित 
अवसर मिलना चाहिए । दोनों पशासन की आलोचना करने का अवसर प्रदान 
करते हैं तथा उससे जवात्र तलब करते हैं। कार्य-प्रणाली के विपय मे जो अन्तर 
है, वे इन तीन महान्‌ सिद्धान्तों की तुलना में मुख्यतः प्रणाहीयत अन्तर ही 
हैं, उद्देश्यगत नहीं । अमरीकी प्रणाली मे सार तथा विवरण, दोनो में बहुत 
अधिक कानूनी विशिष्टता की व्यवस्था हे ) वह काग्रेस के समक्ष ग्रस्त दोनेबाले 
कानूनों पर, जिनकी सख्या अत्यधिक होती है तथा जो अंशत, ऐसे विवरणों से 
सम्बन्ध रखते हूँ, जिन्हें व्रिदेन मे विभागीय आदेशों या निजी विधेयक प्रणाली 
पर छोड़ विया जाता, विचार करने के लिए उपयुक्त हैं। "हाउस आफ कामन्स ? 
(ब्रिटिश लोकसदन) के अपेक्षाकृत सरल स्थायी आदेशों तथा वहाँ की 
जटिलतर परम्पराओ की तुलना में भी प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट के क्ार्य- 
प्रगाली-विषयक नियम तथा परम्पराएँ. एक ऐसी भूलगूलया तथा रहस्य उप- 
स्थित करती हैं, निन्‍्हे दीर्घमालीन सदस्य सी अच्छी तस्ट से कठन्थ करने मे 
ब्रहुधा कठिनाई का अनुभव करते हैं | 

कांग्रेस को कानून बनाने का जो अविषार ग्राप्त है, उसजा डछ्ेख संविधान के 
आठवें विभाग दी धारा श्मे है। बहा संघीय सरकार को दिये गये मुल्प अधिकारों 
या अधिकार-क्षेत्रों की सी दी गयी है। एनमे कशबान, वश, विदेश तथा 
अन्तरराज्यीय वागिय्य, नागरिक अविकार देने, दिवालिया, मुद्रा, वजन तथा 
माप, डाक्वर तथा डाक सड़क, पेटेण्ट, कापीरदट, ग्रतिरक्षा, नीफानयन तथा 
आन्वर्गछीव प्रफाशन, युद्ध तथा सशन्त्र सेनाएँ सम्मिलिन है) पर इम लोग 
बह पहले ही देगा चुके है कि गयगो दवा झनता के 7 दिशेय रुप से सुर्गक्षत 
शेप अन॒छिगित अदिशर के बजट एप वा अना तरीशे (आग रच बरने वा 
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अधिकार) से क्ाग्रेस ऐसे अनेक क्षेत्रों में प्रविश हो गयी है, जिनकी कब्पना 
मूलतः नहीं की गयी थी। 

कानून बनाने के कर्तव्य के सम्बन्ध में प्रत्येक कांग्रेस को अपने दो वर्ष के 
जीवनकाल में १० हजार से सी अधिक विधेयकों तथा प्रस्तावों पर विचार करना 
पड़ता है, जो ब्रिटेन की ससद के कार्य से कई गुना अधिक है। इसमें से 
२ हजार से कुछ कम गेरसरकारों विधेयक होते हैं, जिनकी प्रणाली आसान है। 
इन गेरसरकारी विधेयकों के विषय युद्ध अभिलेख में सभोधन तथा सरकार के 
विरुद्ध पेश किये जाने वाले दावे होते ह। ऐसे गेरसरकारी विपयों के उत्तर- 
दायित्व को न्यायिक या प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को हस्तान्तरित कर इस 
दिशा में कुछ प्रगति की गयी है, पर इस टग के सुधार की और भी आवश्यकता 
है। शेष विधेयक सार्वजनिक होते हैं। दो वर्षीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 
जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, उसे दूसरे अधिवेशन या विशेष अधिवेशन 
में पुनः प्रस्तुत नहीं किया जाता। जब नयी कांग्रेस का चुनाव होता है, तब 

पहली काग्रेस में प्रस्तुत किये गये वे समस्त विधेयक समाप्त हो जाते हैं, जो 
कानून नहीं बन गये होते और उनको दुबारा नयी कांग्रेस से प्रस्तुत करना पडता 
है, भले ही उन पर काफी प्रगति क्यो न की गयी हो। स्वभावतः ऐसे समस्त 
विधेयकों पर अत्यन्त गभीरता के साथ विचार नहीं किया जाता। फिर 
भी, एक निश्चित अधिवेशन में करीज्र एक हजार विधेयक विधि-पुस्तक में पहुँच 
पाते ह। शेष सैकडों पर कांग्रेस के दोनों सदनों में साधारण से लेकर गम्भीर 
विचार-विमर्श तक ही हो पाता है। अधिक्ाश विधेयक एक ही या बहुत 
मिलते-जुलते विषयों से सम्बन्ध रखते हैँ तथा समिति में इन पर सयुक्त रूप से 
विचार-विमर्श किया जाता है। एक ही विपय पर कई बिलों का प्रस्तुत किया 
जाना इस बात का सकेत है कि उक्त विषय पर विचार-विमश का उपयुक्त समय 
भा गया है। 

विधेयकों के इतनी भारी सख्या में प्रस्तुत किये जाने का सुख्य कारण यह 
तथ्य है कि कायेस में ससी सदस्यों को समानता का अधिकार प्राप्त है। प्राविधिक 
रूप से कम यसिद्धि प्रात्त सदस्य द्वारा, जो पहली ही बार सब्स्य हुआ है, 
भरत मामूली बिल तथा समिति के अध्यक्ष द्वारा निमत मह्खपूर्ण तिल तथा 
राष्ट्रपति के अनुरोध पर प्रस्तुत क्यि गये विधेयक के वीच कोई भी भेदभाव 
नहीं रखा जाता। सभी इदिलो के प्रस्तत दिये जाने. सढ्रित करने तथा ड चित्र. 
समिति के सुपुर्द करने में एक ही प्रणाली से काम लिया छाता है। निश्नुर 
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यदि पहली कोटि का विधेयक विशिष्टतापूर्ण हुआ और उसका विरोध न हुआ, 
तो उसके कानून बनने की सम्भावना अपेक्षाकृत अधिक रहती है, क्योंकि 
जिन विधेयकों का विरोध नहीं होता, उनको स्वीकृत करने के लिए कांग्रेस के 
पास विशेष प्रगाल्ली है। जब कि काग्रेस में राष्ट्रपति के दल के कुछ सदस्य 
वास्तव में उन विधेयकों के प्रस्तुत किये जाने का आश्वासन देते हैं, जिन्हें 
राष्ट्रपति पसन्द करता है, तत्न ब्रिटेन में सरकारी बिल तथा एक प्राइवेट सदस्य 
के बिल में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है। अमरीकी मत्रिमडलीय 
उत्तरदायित्व ब्रिटिश मत्रिमडलीय उत्तरदायित्व की ज्िल्कुल सामान्य प्रतिछाया 
मात्र है। राष्ट्रपति द्वारा निर्मित विवेयक की अपेक्षा समिति के अध्यक्ष द्वार 
प्रख्खुत बिल के स्वीकृत होने की अधिक सभावना रहती है। 

प्रस्तुत होने के बाद सभी ब्रिलों को उस सदन की उचित समिति में भेजा 
जाता है, जहाँ उन्हें प्रस्ठुत किया जाता है। एक समानान्तर या ब्रिल्कुल मिलता- 
जुलता बिल बहुधा दूसरे सदन में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में 
उसे उस सदन की सम्बन्धित समिति में भेजा जाता है। एक अधिकारी, जिसे 
सासदिक (?४7॥47०7॥790) कहा जाता है, सदन के अध्यक्ष के आदेशानुसार 
या अनुमोदन होने पर परम्परा के अनुसार बिलों को समितियों को भेजता है। 
सीनेट में यह कार्य स्थानापन्न अध्यक्ष करता है। समिति मे भेजने के निर्णय के 
विरुद्ध अपील भी की जा सकती है और सामान्य बहुमत द्वारा उसे रद्द भी 
ऊज्ित्रा जा सकता है। प्रत्येक अधिवेशन में ऐसे कुछ सदेह्ास्यण त्रिल पेश हो 
जाते हैं और उसके पेश करने वाला सदस्य सामान्यतः उसके ऐसी समिति में भेजे 
जाने का प्रयास करता है, जहाँ उसे अधिक समर्थन प्राप्त हो सके। जब बिल 
प्रस्तुत किया जाता है, तत्र प्रस्तुत करने वाला सदस्य यदि चाहे तो कुछ मंतब्य 
प्रकट कर सऊता है, पर उस समय कोई बहस या विचार-विमर्श नहीं होता। 

समितियो की प्रगाली तथा बैठकों में अन्तर होता है। फिर भी, मोटे रुप मे 
जो समानताएँ हैं उनका उल्लेख यहा झिया जाता है। प्रत्येक अविवेशन में 
पहले समिति की सामान्य रूप से वर्ष के लिए; विपययची के सर्वक्षण के लिए 
एफ या दो प्रशासनिक अधिवेशन होते हैं। इस विपययच्री में केवल प्रस्तुत 
छिये गये तया प्रस्याशित विवेप्क ही सम्मिलित नहीं होते, बल्कि मिन विययो मे 
उठन्पो की दिलचस्पी होती है, उनकी मभावित जॉच भी सम्मिलित द्ोती है| 
झुछु मामलो ने प्रशावनिऊ त्रिमाय के डचित अविकारियों वो एक या दो #टकों 
में सार के समक्ष उपस्यित समत्याओं पर साथ विचार करने झे लिए 
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आमंत्रित किया जाता है। इन प्रशासनिक अधिवेशनों में अन्तरकालीन निर्णय 
ही किये जाते हैं कि किन विलो को फिलहाल प्रस्तुत किया जाय तथा किन पर 
तत्काल या गरीरतापूर्वक विचार-विमर्श किया जाय। ऐसे निर्णय बहुत से कारणों 
पर आधारित होते हैं। इनमें से तत्काल आवश्यकता, समस्या का महत्त्व, निमोण 
की भावना तथा महत्ता, विरोध का अभाव तथा माग की लोकप्रियता की मात्रा 
इत्यादि प्रमुख हैं। यदि समिति के समक्ष एक ही विषय पर कई विधेयक प्रस्तुत 
होते हैं, तब्र यह निर्णेय किया जाता है कि इनमें से किस पर पहले औपम्चारिक 
रूप से विचार किया जाय। यदि बिल अल्पसख्यक दल द्वारा प्रस्तुत क्या गया 
हो तथा विगेषकर यदि वह लोकप्रिय हो, तो मुश्किल से यह नियम उस पर 
लागू किया जाता है। कभी-कभी समिति यह निर्णय करती है कि उपस्थित 
समस्या पर काफी विस्तार के साथ विचार-विमर्श, अध्ययन अथवा सुनवाई के 
पश्चात्‌ वह स्वय एक जिल प्रस्तुत करेगी। 

किसी विशिष्ट विधेयक्र पर सुनवाई करने का विषय सामान्यतः कार्य-सूची का 
अगला विपय होता है। यदि विषय-सूची भारी होती है, तो इसे समवतः उप- 
समिति के सुपुर्दे कर दिया जाता है। समिति में होनेवाली सुनवाइयों अमरीकी 
कानून नि्मोण प्रणाली का एक़ सबसे प्रमुख, शायद्‌ सबसे प्रमुख पहलू है। 
प्राविधिक रूप से शायद ये आवेदन करने के अधिकार से उत्पन्न होती हैं, जो 
सविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किया गण है। व्यवहास्तः इससे एक 
सुविधाजनक तरोका भी उपलब्ध हो जाता है, जिससे कांग्रेस की समितियों 
पचना प्रात्त कर सकती हैं। काग्रेस के अधिकाश सदस्य वकील होते हैं तथा 
एक वकील परम्परानुसार प्रतिपक्षियों के सघप से ही सत्य निकालता है। 
समिति में होने वाली सुनवाई न्यायालय का विचि-प्रतिरूप है। समिति के सदस्यों 
के मतव्यों को छुनने तथा उनसे प्रइन करने के पूर्वे स्वेच्छापूर्क्ष अथवा अन्य 
प्रकार से विचाराधीन प्रश्न का समर्थन या विरोध करने के लिए काफी साक्षी 
आते हूँ या यदि उक्त प्रश्न ऐसी औपचारिक स्थिति में नहीं पहुँचा होता है, तो 
आवश्यक प्रऊाश डालने के लिए साक्षियों का वहाँ आगमन होता है। मुख्यतः 
ये लोग विशेष दलों, आर्थिक या अन्य इश्टिकोण के विषय सम दिलिचस्पी रखने 
वाले दलों के प्रतिनिधि होते हैं। हम इन्हें 'लाबिइस्ट? (प्रको४-प्रचारक) 
कहते हैं, क्योंकि ये सामान्यत. अपनी दूलीलों को समिति के कमरे तक ही 
सीमित नहीं रखते बल्कि 'लाबियों? मे सदस्यो को अलग-अलग सममाने- 
बुझाने का सी प्रयास करते हं। इसके अलावा वे अन्यत्र भी प्रचार-कार्य जारो 
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रखते हैं। कुछ लोग तो समिति के प्रयास तथा आमत्रण पर मतव्य प्रदृट 
करने आते हैं। यदि गवाह आने में हिचकिचाहट दिखाता है, तो उसे 
बुलाने के लिए समन मी जारी किये जाते हैं। यह तब होता है, जत्र समिति 
को यह विश्वास होता है कि अमुक व्यक्ति इस विषय पर कुछ वास्तविक रुप में 
योग प्रदान कर सकता है। प्रश्नकत्तोाओं को समिति के कर्मचारियों से सहायता 
भी मिल सकती है या नहीं मी मिल सकती। बहुधा समितियें। गवाह के रूप 
में 'शीर्ष॑स्थ व्यक्तियों ' को प्रात्त करने की चेष्टा करती हैँ, जिससे पढ्नों में 
उसके समाचार का अन्छी तरह से प्रकाशन हो सके। इसके परिणामस्वरूप 
जनता की ज्ञान वृद्धि तथा समरया के महत्व के साथ समिति का लोकप्रिय 
सम्बन्ध स्थापित होने में योग प्राप्त होता है। छुनवाई की यणाली के सम्बन्ध में, 
विशेषकर गवाह के प्रति किये जानेवाले व्यवहार के सम्बन्ध में समितियों में 
बहुत अन्तर होता है। कांग्रेस के समक्ष इस समय जो समस्याएँ हैं, उनमें एक 
यह भी है कि इन विपयो में किस प्रकार उचित व्यवहार का स्तर कायम रखा 
जाय| किसी भी रूप मे इन विषयों में तथा कागजात बुलाने, गवाहों को 
समन भेजने, स्वतंत्र कर्मचारियों की सह्ययता का उपयोग करने में जो परम्परा 

तथा अधिकार प्राप्त हैं, वे ब्रिटेन की अपेक्षा बहुत अधिक है | 
सूचना तथा व्याख्या के लिए काग्रेस की समितियाँ केवल सुनवाइयों तक ही 
अपने को सीमित नहीं रखती बल्कि इनके और दूसरे साधन भी हैं। विशेषतः 
कर्मचारियों से प्रात होनेवाली तथा अनुसधान-सहायता में भारी बृद्धि होने के 
बाद से सभी प्रमुख विपयो पर विस्ताग्पूर्वक्र अव्यवन एक सामान्य बात बन गयी 
है। सदेटडनक बातो पर सहायक अव्ययन तब आवश्यक द्वो जाता है, जब 
समिति सक्रिय होकर विचार करती है। काग्रेस के सदस्थगण वाशिंगटन से 
बाहर भी राचना प्राप्त करने की इच्छा प्रकट कर सकते हैं। मार्गल योजना पर 
बहस होने के पहले ऐसे काय के लिए ग्रीप्म परत स दो रा से अधिक सदस्यों 
ने विद्देग-यात्रा की थी। अब अविव्मश समितियों में उन सभी विधेयक को, 
जिनरर गम्भीरताप्वक विचार किया जाता ६, मतव्य तथा आलोचना के लिए 
प्रशासनिऊ विभाग के उचित अभिकरणे के पाठ ॥झना भी ३निके वार्यत्रम-गा 
बने गण है| रब दस प्रमर दा स्मृतिपत्र दिया जाता है, तय अपनी विचार- 
घारा पर जाग उसने पा सममभाने के लिए बत वा उपयुद् अभिरण के टया- 
प्रिते थे समल उपनियत होते # एच प्रश्गो ऊे उतर देते £#। 
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प्रश्न पर अपनी नीति निधीरित करने के लिए! समिति की सामान्यतया एक बार 
और प्रशासनिक बैठक होती है। फिर विभिन्न गवाहियो को सक्षेप में तैयार 
करने तथा विवादास्पद बातों को अलग करने के लिए. समिति के कर्मचारियों 
को बुलाया जा सकता है। इन प्रशासनिक अधिवेशनो में विचार-विमर्श 
सामान्यतया उत्तरदायित्वपूर्ण, जोरदार तथा विवादास्पद होता है, पर सामान्यतया 

यह पक्षपातपूण नहीं होता) निणेय इस बात का किया जाता है कि बिल का 


. समर्थन किया जाय या विरोध तथा बिल में क्‍या रहना चाहिए अर्थात्‌ यदि 
. आवश्यक हुआ तो समिति कैसा सशोधन तैयार करेगी तथा इसका प्रतिवेदन 
. प्रकाशित किया जायगा या नहीं और यदि अकाशित किया जायगा, तो कब। 
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कभी-कभी समिति एक विधेयक का प्रतिवेदन प्रतिकूल सिफारिशों के साथ 
प्रकाशित करती है, पर अधिकतर ऐसा होता है कि ऐसे विरोध वाले बिलो को 
सम्रिति के अन्दर ही समाप्त हो जाने दिया जाता है। पूणे सदन का चहुमत 
किसी सप्रिति को बिल का प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए बाध्य कर सकता 
है, पर यह बहुत कम ही किया जाता है। 

यदि समिति किसी विधेयक को अनुकूल सिफारिश के साथ प्रकाशित करती 
है, तो भी उसे पूरे सदन की विषय सूची में स्थान पाने के लिए. संघर्ष करना 
पड़ता है। प्रतिनिधि सभा के पास बिल के स्वरूप के अनुसार विशद 'कैलेडर 
प्रणाली होती है तथा प्रत्येक बिल के लिए. विभिन्न-विभिन्न प्रणालीगत नियम 
होते हैं। वे बिल, जिनका विरोध नहीं होता, ' स्वीकृति कैलेंडर? के अतर्गत 
आते हैं। निर्धारित दिनों पर इन बिलों के केवल शीर्षकों का बाचन होता है, 
जिससे आपत्ति प्रकट करने के लिए अवसर प्रदान किया जा सके) जिन 
बिधेयकों पर आपत्ति नहीं की जाती, वे सामूद्दिक रूप से स्वीकृत हो जाते हैं। 
इस फेलेड्र में किसी सी बिल को सम्मिलित करने के लिए यह आवश्यक 
होता है कि उसकी समिति ने उसके सम्बन्ध से सर्वसम्मति से प्रतिवेदन किया 
हो तथा 'आपत्ति करने वालों? के एक छोटे-से द्विटहलीय गुट ने भी उसकी 
परीक्षा कर ली हो। गेरसरकारो जिलों तथा कोलम्बिया जिला विपयक बिलों के 
लिए भी विशेष तिथियों होती हैं। विनियोग बिलों की तो और मी विभिन्न 
प्रगाली होती है। 

फिर भी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिलों को, जो अपनी समिति द्वारा णरित हो 
जाते हैं 'समादेश ? के लिए नियम समिति के पास भेजा जाता है। 'समादेश” 
तिथि तथा बहस के ढंग के सम्बन्ध में होता है। यह महत््वपृणं समिति सदन की 
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“आतायाते व्यवस्थापक! है, जो कामकांज की प्राथमिकता निधोरित करती | 
तथा यह निर्णय करती है कि प्रत्येक विषय पर कितने समय तक विचार-विमर्श 
किया जाना चाहिए.। वास्तव में यह इससे भी अधिक है। यह सदन वी 
प्रच्छुन्न सहमति से ऐसे बिलों में परिवर्तन तथा सशोधन का भी कार्य करी 
है, जो दबाव डालने वाले एक सघर्पषशील और शक्तिशाली अव्पसंख्यक गुट के 
समर्थन से सहानुभूतिपू्ण समिति से होकर आते हैं) नियमन समिति के 
सदस्य सामान्यतया “निरापद? जिलों के होते हैं तथा सम्बन्धित दच्ाव डालने 
वाले दल के विरोध के परिणामस्वरूप निर्वाचन के समय इन्हें अधिक 
कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। परिणामस्वरूप एक ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है, जन्न अधिकाश प्रतिनिधि यह सोचते हैं कि यदि इस 
बिल पर औपचारिक मत न लिया जाय, तभी सार्वजनिक हित का साधन हो 
सकेगा क्योंकि यह मतदान अधिकाश सदस्यों के लिए राजनीतिक रूप से 
खतरनाक हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में नियमन समिति समादेश देने से 
इनकार कर सकती है अथात्‌ त्रिल को विचाराथ सठन में बहस करने की 
अनुमति नहीं दे सकती। ऐसे विपयो में अत्यधिक निरकुश निर्णयो से बचने 
के लिए ऐसी व्यवस्था की गयी है कि यदि सम्पूर्ण सवबन से अधिकाश सदस्य 
आवेदनपत्र दें, तो नियमन समिति को त्रिल को प्रकाशित करना ही पड़ेगा। 
फिर भी, बहुत-से सदस्य इसे अपनाने मे हिचकिचाते हैं ओर इसलिए ऐसे 
अवसर आते हैं, जब नियमन समिति अपना निर्णय बिना किसी चुनौती के 
देती है। 

प्रतिनिधि सभा की समितियों में जिस प्रकार की सुनवाई द्वोती है, उसी 
प्रकार सीनेट की समितियों मे भी सुनवाई होती है। फिर भी, प्रतिनिधि सभा 
की नियमन समिति जो काम करती है वह काम सीनेट में बहुमतवाले दल की 
कार्यसचालन समिति कग्ती है। सीनेट की प्रगाली, जो अपेन्षाक्‍्तत छोटी 
सस्था के अनुकूल है, अविक अनोपचारिक तथा लचीली है, पर जिस प्रकार 
प्रतिनिधि सभा की नियमन समिति स्थायी सम्रितियों पर अपना स्व्रीकृति 
देने का अकुश रखती है, वसी वात सीनेट में नहीं €। टसमे 'क्लेडग्? वी 
विशद प्रगाली मी नहीं है । फ्रि मी उन बिलो को, जिनका विसेव नहीं 
होता, पारित करने के लिए दोनो सदनो में तत्ताल एवं सरल प्रगाली है | 

सदन में दोनेवाली इदस पर वहा कुछ मामूली प्िचार ही प्रकट किये जा 
सकते हैं। दोनो सदन आपस्त सतस्तायू्क्र अद्सगययों वी सुनवाई हे 
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अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए प्रयास करते हैं। प्रतिनिधि समा में इसंकां 
यह काम होता है कि किसी भी बिल पर विरोधियों तथा समथेकों को बहस करने 
का समान समय दिया जाता है। सीनेट में इसका रूप यह होता है कि असीमित 
बहस के लिए समय प्रदान किया जाता है। दोनों सदनों में बहस के समय बिल 
में सशोधन प्रस्तुत करने के लिए. अवसर प्रदान किया जाता है, हालोंकि 
प्रतिनिधि सभा परम्परा के अनुसार समयकों को सशोधन प्रस्तुत करते के लिए, 
बहुत ही कम समय देती है। कभी-कसी यह समय केवल ५ मिनट का ही 
होता है। पहले ब्रिल पर जो बहस होती है, वह कुल मिलाकर सम्पूर्ण बिल पर 
बहस होती है और तत्र सशोधनों पर बहस होती है। ब्रिडेन के समान यहाँ 
दूसरा तथा तीसरा वाचन तो नहीं होता, पर सच्चे अर्थ में द्विसदन प्रणाली 
होने के कारण एक सदन में स्वीकृति तथा दूसरे मे बहस होने के बीच दुबारा 
विचार करने का पर्योत्त समय मिल जाता है। 

सीनेट में बहस की स्वतत्नता पर अत्यघिक बल दिया जाता है। सगत या 
असगत सम्बन्धी नियम लागू नहीं किया जाता। बहस को समाप्त करने की प्रणाली 
इतनी कठिनाइयों से परिपूर्ण है कि इसकी बहुत कम माग की जाती है तथा 
उसे कायोन्बित तो और भी कम किया जाता है। इसे सभी सदस्यों के दो तिहाई 
भाग का समर्थन अवश्य प्राप्त होना चाहिए | इस प्रकार दीधेकाल तक बहस 
करने का एक मार्ग मिल जाता है जिसके द्वारा अल्पसख्यक दल, यदि वह हठीला 
हो और किसी विधेयक के विरुद्ध प्रत्रल मावनाएँ. रखता हो, तो घण्टों और दिनों 
तक निरन्तर चर्चा करते हुए. विधेयक पर कार्यवाही नहीं होने दे सकता। 

इन लिए यह आश्चय की बात नहीं है कि छोटी सस्था की कार्य करने की 
गति मी धीमी है तथा वह सामान्यतः अपने कार्य-सचालन में कानून्-निर्माण- 
विषयक बहुत अधिक दिन ले लेती है। 

दोनों सदन कुछ परिस्थितियों में अधिक अनौपचारिक तथा शीघ्रता से काम 
नित्रगने की प्रणाली के लिए “सम्पूर्ण की समिति” के तरीके का प्रयोग करते हैं। 

मतदान मौखिक, हाथ उठाकर, ' वक्ताओं ? (थाटा७) द्वारा तथा सदस्वा- 
नुक्रपाक पढ़कर किया जाता है। सामान्यतया अन्तिम प्रणाली का उपयोग तब 
क्या जाता है, जब्र॒कि कोई दल इसकी माग करता है। प्रतिनिधि सभा में तो 
इसमें बहुत समय व्यतीत हो जाता है तथा कभी-कमी किसी ज्लि में बाधा पहुँचाने 
के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। जब सदन ' सम्पूर्ण की समिति” की 
स्थिति में होता है, तब रोल पढने की अनुमति नहीं दी जाती। “कोरम? के 
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अधुरोध॑ की अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। प्रणालीगत तरीकों के उपयोग कै 
लिए बहुत से नियमों को मानना पड़ता है। कार्यवाही रोकने के लिए निरतर 
प्रयास की निन्‍दा की जाती है। यह वात विशेष रूप से तब होती है, जञ 
सदस्य या सदस्यगण, जो ऐसी बात करते हैं, अल्प सख्या में रहते हैं। दोनों 
दलों के नेताओं में तथा सदस्यों के बीच यदि भ्रातृत्व की भावना रही, वो 
जटिल प्रणाली सहिता के दुरुपयोग की सभावना बहुत ही कम हो जाती है। 
दो या तीन प्रणालियों इतनी पर्यास विशिष्टता रखती हैं कि इस पर कुछ कहना 
आवश्यक है। इनमे से एक तरीका “बोलने का अवसर देने ?” का है| इस तरीके 
से एक सदस्य के भाषण में दूसरे सदस्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, 
फिर भी मापणकत्तों सदस्य बैठता नहीं। यह हस्तक्षेप बहस के समय ग्रश्न पूछ 
कर या विचार प्रकट करने के अनुरोध द्वारा किया जा सकता है, या एक सदस्य 
अपने समय को (प्रतिनिधि सभा में) अपने समर्थक को बोलने के लिए प्रदान 
कर सकता है। किसी भी सदन में किसी भी सदस्य के लिए. पूरा भाषण देना 
आवश्यक नहीं है। हाँ, यदि सदस्य चाहे, तो दूसरी बात है। उसे उस दिन की 
काग्रेस की कार्रवाई के मुद्रित विवरण में अपने मतव्यों को (अथवा किसी सामग्री 
को) सम्मिलित करवाने के लिए केवल अनुमति के लिए अनुरोध की आवश्यकता 
होती है। इसके अतिरिक्त वह सामान्यतया विवरण (रेकार्ड) की अनुक्रमणिका 
में प्रायः ऐसी किसी भी सामग्री को सम्मिलित करने का अनुरोध कर सकता 
है, जिमका वट रचयिता नहीं है, किन्तु जिसे वह सामान्य हित की समझ सकता 
है। ऐसे अनुरोध को वास्तत्र में सदा ही स्वीकृत कर लिया जाता है। 
कामकाज की व्यवस्था स्तरीकृत होती है। दोनों सदनों की बैठक (सामान्यतया) 
दोपहर को होती है। इनका अधिवेशन प्रार्थना के पश्चात्‌ प्रारम होता है। 
इसके बाद कुछ ओर बातें भी होती हैं तथा राष्ट्रपति का संदेश, अनुप- 
स्थिति के कारणों के सम्बन्ध में वक्तस्य, आवेदनपत्र, समितियों के प्रतिवेदन 
पर गौर और (प्रतिनिधि सभा में कुछ निश्चित दिनों में) सार्वजनिक टित के 
विपयों पर एक मिनट के भाषग। यदि ऐसी शतते नहीं होतीं, या यदि थे एक 
स्वीकृत समय पर द्ोती हैं, तो टिन का मुख्य कार्यक्रम प्रारम होता टै। बढ़ झेने 
का कद निश्चित समय नहीं है, पर सामान्यतय्रा बैठक समात्र करने के लिए 
करीब ५ बजे सायक्ाल बगुसस्यक दल ऊे नेता पन्‍्ताव प्रत्तुत करते है। छत 
विवानमटलीय वर्ष का अत सन्निस्द आदा ४, तब अविवेशन काफी समय तक 
चलता रहता है। मुझय विषयों पर बहुवा मंगलवार, घुधयार तथा मगुझबार वो 
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विचार किया जाता है। वर्षात में शनिवार का अधिवेशन, विशेषकर सीनेट का, 
असाधारण नहीं होता। समितियों की बैठक ग्रातःकाल हुआ करती है, पर जनक 
सदन की अनुमति होने पर दोनों की बैठके साथ साथ होती हैं। जब्न रोल नम्बर 
पुकारा जाता है, तत्र समिति को अस्थायी अवकाश मिल जाता है। राष्ट्रपति के 
चुनाव के वर्षों को छोड़ कर अन्न काग्रेस की बैठठ कम या अधिक जनवरी के 
प्रथम सप्ताह से लेकर निरतर अगस्त के उत्तरा्ड तक होती है। बहुधा इसकी 
बैठक अक्तूबर, नवम्बर में पुनः होती है। प्रस्तावों पर पुनर्विचार के अवसर पर 
अल्पसख्यक दल सामान्यतया कतिपय बातों के सम्बन्ध में अपने विरोध को 
नाटकीय रूप प्रदान करता है जब कि वह अन्तिम समय में पूरे प्रस्ताव का 
समथेन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कभी-कभी ऐसे प्रस्ताव को इतना 
अधिक समर्थन प्राप्त होता है कि वह पारित तक हो जाता है। कभी-कमी' 
इसके साथ यह निर्देश दिया जाता है कि एक विशेष प्रकार के सशोधन 
को सम्मिलित किया जाय अथवा एक निश्चित तिथि तक उसके विषय में 
पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाय | 
जन कोई बिल एक सदन द्वारा स्वीकृत हो जाता है, तब उसे तत्काल 
दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। तत्पश्वात्‌ सिद्धाततः (तथा बहुधा 
व्यवहार्तः) यह उचित समिति के पास भेज दिया जाता है। वहाँ भी 
इसकी वही गति होती है, जो उस सदन में हुईं थी, जिसमें मूलतः उसे 
भस्तुत किया गया था। बहुधा इसके समान बिल वहों पहले से ही प्रस्तुत 
किये गये रहते हैं या प्रायः उनकी सुनवाई भी पूरी हो गयी रहती है। ऐसे 
विषयों में कुछ हद तक समन्वय की भावना असामान्य नहीं होती। दूसरा 
सदन मूल सदन की समिति के समक्ष हुईं सुनवाश्यो की प्रतिलिपि 
अथवा सक्षिम विवरण की माग कर सकता है। समिति के अव्यक्षणण इस 
सम्बन्ध में विचार-विमर्श करते हैं तथा इस बात का पता लगाते हैं कि दूसरा 
सदन किस सीमा तक कार्य को शीघ्रतापूर्वक सम्पन्न कर सकता है। कुछ भी 
हो, यदि दूसरे सदन की समिति बिल का अनुमोदन करती है, तो इस विषय 
में, शीघ्र या देर से कोई बिल प्रतिवेदित किया जायगा तथा सामान्यतः सदन 
मे उस पर व्यान दिया जायगा और कार्रवाई की जायगी। 
यदि त्रिल दूसरे सदन द्वारा सी पारित कर दिया जाता है और यह मह्दत्त्वपूर्ण 
होता है, तो सामान्यतग्रा पहले सदन द्वार पारित किये गये उसके रूप में तथा 
उसके नये रूप में अन्तर होता है। यदि मूल बिल वही नहीं होता, जिसपर दूसरे 
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सदन में वास्तव में विचार किया गया था, तो भी यदि वह सम्बन्धित विपय से 
पर्याप्त रूप से मिलता-जुलता है, तो सामान्यतः उसपर इस प्रकार विचार-विमश 
करने की अनुमति मिल जाती है, मानो यह वही जल हो। किसी भी तरह इस 
स्थिति में “सम्मेलन समिति ” के नाम से पुकारा जानेवाला तरीका यहाँ भा 
पहुँचता है। सभाव्यक्ष तथा स्थानापन्न अव्यक्ष द्वारा सम्मेलन में भाग लेने के 
लिए दोनों सदनों के प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं। जिन सीनेटरों को नामजद 
किया जाता है, वे सामान्यतया वही होते हैं, जिनके लिए बिल प्रस्तुत करने 
वाला अनुरोध करता है। सदन में परम्परा के अनुसार अधिकाश ये सदस्य वही 
होते हैं, जो वास्तविक बिल पर समितियों में विचार कर चुके होते हैं। कुछ मामलों 
में अधिक योग्य अथवा दिलचस्पी रखनेवालें सदस्यों को इसके लिए नामजद 
करने के सशोधन भी प्रायः हुआ करते हैं। इनकी बेटकें गुप्त हुआ करती हैं तथा 
ये दोनो रूपों के बीच के अन्तरों को दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति 
में प्रायः समझौता ही होता है। जिन कारणो के प्रभाव से समभौता होता है, 
उनमें विशेष विषयों पर एक या दूसरे सदन की भावनाओं की प्रबलता (जिसमें 
कभी-ऊभी वे विशिष्ट आदेश भी सम्मिलित होते है, जो वह अपने प्रतिनिधियों 
को देता है), मामले की सामान्य विशेपताएँ, जन-रचि और जन-समर्थन की 
मात्रा तथा स्वर्य सम्मेलन के प्रतिनिधियों के विशिष्ट विचार सम्मिलित होते हैं। 

नियम के अनुसार सम्मेलन का निर्णय प्रतिद्वन्द्दी बिलो के प्रावधानों की 
सीमा के अंतर्गत होना चाहिए। कोई नया विषय नहीं जोड़ा जा सकता, किन्तु 
जिलों के पारस्परिक अन्तर की स्पष्ट सीमा के अन्तगंत हुए किसी समझौते से 
उत्पन्न कोई साधारण परिवर्तन (यथा प्रणालीगत परिवर्तन) इसका अपवाद है। 
इसके सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि अपने-अपने सदनों के समक्ष 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतया इनके प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया 
जाता है, पर यह अस्वीकृत मी किया जा सकता है। इसके लिए पुनः सम्मेलन 
को बिल भेजने का निर्देश हो सकता है और नहीं भी हो सकता, पर यह 
तभी होता है जन्न कि सदन जिस धारा पर जोर देता है, उसे सम्मेलन ने 
अस्वीकृत कर टिया हो या उसमें उसने कुछ परिवर्तन कर दिया हो। यदि 
अन्तिम समय में बिल पर मतभेद उत्पन्न हो जाता है वा उसे अस्वीकृत 
कर दिया जाता है, तव उस अधिवेशन में उस पर पुनःविचार नहीं किया जा 
सकता। सिद्धाततः उसे उसी अधिवेशन में नये विधेयक के रूप में प्रस्तुत 
किया जा सकता है, पर ऐसी वात बहुत ही कम होती है! 


भ््ने 


यदि कोई विधेयक इस प्रकार दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता ह 
तो उसे हस्ताक्षर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति १० दिन के 
भीतर उसे स्वीकार कर सकते हैं या उस पर विशेषाधिक्रार का प्रश्रोग कर सकते 
हैं। यद्दि वे इस अवधि में इन दोनों मे से कुछ भी नहीं करते, तो त्रिना उनके 
हस्ताक्षर के ही वह कानून बन जाता है। पर यह तत्र होता है, जब्नकि कांग्रेस का 
अधिवेशन स्थगित नहीं रहता है। यदि वह स्थगित रहता है, तो यह विल कानून 
नहीं बन पाता है। यह ऐसी प्रणाली है जिसे “जेबी निपेधाधिकार ? (पाकेट बिये) 

कहते हैं। यदि राष्ट्रपति बिल पर निपेधाधिकार का प्रयोग कर देते हैं, तो उसे पुनः 
काग्रेस में भेजा जाता है। इसके वाद यदि काग्रेस चाहे, तो राष्ट्रपति के निषेधाधिकार 
की अवहेलना कर उस बिल को स्वीकृत कर सकती है, पर इसके लिए दोनो 
सदनों में से अत्येक में रोल नम्बर पुकार कर मत लेने पर दो तिहाई बहमत का 
होना आवश्यक होता है। निपेधाधिकार का प्रयोग होता ही रहता है। शायद प्रति 
अधिवेशन में इसकी सर्या औसतन *५ या २० तक पहुँच जाती है। फिर भी, 
का्रेस राष्ट्रपति के निषेध।धिकार के पश्चात्‌ बहुत कम जिलों को पारित करती है। 
दो या तीन विशेष प्रकार के कानून-निर्माण विषयक कार्यों का उल्लेख करना 
आवश्यक है। तथाकथित सयुक्त प्रस्ताव की मी, जो किसी बिल के जीवन को 
बढाने के लिए प्रायः प्रस्तुत किया जाता है, वही प्रणाली होती है, जो सार्व- 
जनिक बिलों की होती है तथा इन दोनों मे मुश्किल से अन्तर किया जा सकता 
है। एक ही साथ प्रस्तुत किये जानेवाले (००००ण्ाथा) प्रस्तावों पर राष्ट्रपति के 
इतमर की आवश्यकता नहीं होती। ये प्रस्ताव या तो बाव्यतामूलक नहीं होंते 
या वे परामर्श देनेवाले होते हैं, अथवा वे ऐसे विषयों से सम्बन्धित होते हैं, 
केवल कांग्रेस के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत ही होते है--जैसे कि निजी 
घरेलू व्यवस्था और आन्तरिक सगठन। इसके अतिरिक्त सरल प्रस्ताव भी 
होते हैं, जो केवल एक ही सदन तक सीमित रहते हैं तथा इनके विपय एक 
ही साथ प्रस्तुत किये जानेवाले प्रस्ताव के समान होते हैं। 

शासन विभाग के ढेंचे के पुनमैठन का अधिकाश कार्य फिलहाल स्वय 
“शासन द्वारा ही आरम्भ किया जा सकता है। फिर मी, राष्ट्रपति को तत्सम्बन्धी 
योजनाओं को कांग्रेस के सुपुदं करना पडता है। यदि योजना के प्रस्तुत होने के 
२० दिन के सीतर यदि कोई एक भी सदन उसे अपनी कुल ,सदस्वता के 
'हुमत से अस्वीकृत कर देता है, तो योजना गिर जाती ई। अन्यथा यह 
पमका जावगा कि क्ाग्रेस ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। ब्रिटेन तथा 


भरे 


कर 


अमरीका में विनियोग नीति तथा कार्य-प्रणाली में इतना भारी अन्तर है कि 
इन पर प्थक्‌ प्रथकू रूप में विचार करने का भाव्श्यक्ता है। सिद्धातत; 
तथा सामान्यतया व्यवहार में सी अमरीका में ऐसा कोई मी विनियोग 
नहीं किया जा सकता, जिसके लिए पहले से कानूनों द्वाग अधिकार न दिया गया 
हो। विपरीताथथ में कोई भी अधिकार देने वाला बिल स्वय कोप का विनियोग 
नहीं कर सकता। अधिफार प्रदान करने वाले कानून सामान्य सार्वजनिक कानून 
होते हैं, जिनके द्वारा अमिकरणो की स्थापना की जाती है या गतिविधियों 
का उल्लेख किया जाता है। इनके द्वारा खचे की सीमा निधोरित की जाती 
है, आवश्यक कोप के लिए अनुमति दी जाती है या विपय पर मौन भी रहा 
जा सकता है। सामान्य निर्देश या उच्चतम सीमा निर्धारित करने के अलावा 
अधिकार, देने वाले कानून पर इसकी भाषा का मारी प्रभाव नहीं पड़ता। 
सभी विनियागों को अलग कानून द्वारा ही किया जा सकता है, जिनकी 
प्रणाली कुछ भिन्न ही होती है। किसी कार्रवाई के लिए अनुमति मिल 
जाने पर भी काग्रेस किसी विनियोग को अस्वीकृत कर सकती है या उसमें देर 
कर सकती है। जितनी रकम के लिए. अधिकार दिया गया होता है, उसमें 
भारी कटौती भी की जा सकती है। इसी कारण सदन विनियोग समिति को 
“क्ाग्रेस का तीसरा सदन ? कहा गया है। 

कार्य-प्रणाली के अनुसार यह आवश्यक होता है कि विशेष गतिविधियों के 
लिए उत्तरदायी अभिकरण आगामी जुलाई से प्रारम्म होने वाले वित्तीय वर्ष के 
लिए अपने व्यय-सम्बन्धी अनुमान १ अक्तूबर तक सष्टरपति के कार्यालय में 
बजट-बविभाग में पेश कर दे। इसके बाद प्रकाशन विभाग में जो कुछ निणय 
किया जाता है, उसे जनवरी में काग्रेस में प्रशासन बजट के रूप में प्रस्तुत 
किया जाता है) इसके बाद इसे विनियोग समितियों के पास भेजा जाता है। 

तत्पशचात्‌ विनियोग समितियों विस्तृत जॉच तथा गत्येक समिति के अमि- 
करण अथवा अभिकरणों से सम्बन्धित बिलों पर प्रतिवेदन देने के लिए इसे 
उपसमितियों के पास भेज देवी हैं। यह अध्ययन मुख्यतः लम्बी सुनवाई 
का रूप धारण कर लेता है जब कि सम्बन्धित अभिकरण के अधिकारी अपने 
अनुमान को पही बताने के लिए, दलीलें प्रस्तुत करते हूँ तथा प्रश्नों के उत्तर 
देते हैं। इसक्के अतिरिक्त स्वय उपसमितियों सामान्यतः अपने कर्मचारियों द्वारा 
इसके अनेक स्वतत्र अव्ययन करती हैँ। काग्रेस के अन्य सदस्यों तथा का््रेस से 
बाहर विभिन्न दलों के सुझाव लिये जाते हैं। इसके बाद “मूल्याकन” के लिए 


थे 


उपसमिति की बैठक होती है तथा इनके बाद वह पूण समिति में अपनी 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है। यह समिति यदि कुछ परिवर्तन करती है, तो वह 
मामूली होता है तथा उसके बाद उसे सदन में विचार-विमर्श के लिए भेजा 
जाता है। इसे अन्य प्रकार के त्िलों की अपेक्षा अग्रिम स्थान दिया जाता है। 
प्रतिनिधि सभा द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने के बाद (व्येवह्रतः विनियोग 
बिलों पर प्रतिनिधि सभा ही पहले विचार करती है) इसे सीनेट में भेजा जाता 
है। वह तथा सम्मेलन में इनकी स्वीकृति की प्रणाली अन्य बिलों के ही समान 
है। राष्ट्रपति किसी भी, विनियोग बिल के किसी भाग पर निपेधाधिकार का 
प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे वह विनियोग पर पूर्णरूपेण निषेधाधिकार 
लागू करने के समान हो जायगा। अतः ऐसी स्थिति उत्पन्न करने में वे हिचकिचाते 
हैं। फिर भी, वे किसी विशेष विभाग या मद पर विनियोग की गयी रकम को पूरा 
खर्च करने से इनकार कर सकते हैं और अब तक कांग्रेस ने अपनी इच्छा को 
पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। आवश्यक्रता के अनुसार पूरक 
विनियोग भी किये जाते हैं। वृद्धि (जो अब अधिक की जाने लगी है) या 
कमी सदन में प्रस्तुत सशोधनों द्वारा की जाती है। कभी-कभी सामान्य नियम 
लागू किया जाता है, जिसके अनुसार सभी विनियोगों में कुछ प्रतिशत के 
हिसाब से करेती की जाती है या अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति या रिक्त 
स्थानों की पूर्ति पर प्रतिबंध लग जाता है। सरकारी खर्च में जो इधर अत्यधिक 
वृद्धि हुईं है, उसे देखकर यह अस्वाभाविक नहीं है। 

इस प्रकार कानून बनाने की प्रणाली में दोनो राष्ट्रों के बीच जो अन्तर है, वह 
यद्यपि सामान्यतया भारी दिख पड़ता है, तथापि इनके लक्ष्यों में अन्तर 
नहीं है। ये अन्तर अधिक्राशतः दो आधारयूत साविधानिक अन्तरों के कारण 
उत्पन्न होते है। अमरीफा में ऐसी द्विसदन प्रणाली है, जहाँ दोनों सबनों में 
बहुत हृद तक समानता है और (सर्वोपरि बात यह है कि) यह विधान-मंडल 
ऐसा है, जो न्यायिक रूप से प्रशासन विभाग से बिलकुल स्वतत्र है तथा इसकी 
कार्यवाही भी ऐसी होती है कि यह स्वतत्नता वास्तविक होती है। दूसरी ओर 
ब्रिटेन में "हाउस आफ कामन्स ? को हाउस आफ लाईस पर और उसके विरुद्ध 
अत्यधिक तथा जानबूझकर प्रसुत्व प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त 
ससद्‌ और प्रशासन के मध्य मत्रिमडल जो समनन्‍्वयकारी तथा एकता स्थापित 
करने का कार्य करता है, वह दूसरे प्रकार की प्रगालियों और प्रथाओं को जन्‍म 
देता है। इस प्रकार विभिन्न शासन-पद्धतियों दृष्टियोचर होने लगती हैं। 


4 


कि 
श्६ 


ये 
कांग्रेस की निर्णय-प्रणाली 


काग्रेस तथा ब्रिटिश संसद और मत्रिमंडल का अन्तर अधिकार के विकेन्‍्द्री- 
करण तथा केन्द्रीकरण का अन्तर है। केन्द्रीकरण का मूल्य स्पष्ट है तथा उसका 
बचाव आसानी से किया जा सकता है। विकेन्द्रीकरण का मूल्य अधिक 
पेचीदा है। ससद का ढलीय बहुमत अपने मत्रिमडल के, जिसमें उसे विश्वास 
होता है, नेतृत्व को मानता है। मत्रिमटल नौकरशाही के विशेषज्ञों के विचार 
तथा राष्ट्र की विचारधारा में, जो सामान्यतया सदस्यों के विचारों में प्रति 
ब्िम्बित होती है, बारीकी से सतुलन कायम रखता है, पर वह स्वतन्न रूप से 
काम करने में सी नहीं हिचकिचाता। ये तत्त्व काग्रेस में मी हैं, पर उसमें 
दल तथा नौकरशाही का प्रभाव कम होता है। स्वतत्नता का विशेष मह्त्व होता 
है तथा विशेष हितों के दबाव अधिक स्पष्ट हाते हैं एवं उनका प्रयोग 
अधिकाशतः प्रक्रिया के एक भिन्न चरण में किया जाता है। 

काग्रेत के निर्णय करने के कार्य के चार बड़े पहलू होते हैं। ये हैं निर्वाचकों 
का प्रभाव, 'सिद्धात ', दल तथा अनुसधान। हम इन पर इसी क्रम से विचार 
करेंगे। दोनों राष्ट्रों में जो अन्तर है, वह इस क्रम को सही बताने से ही 
सयोगवश प्रकट हो जाता है। ब्रिटेन में दल के प्रभाव पर प्रायः निश्चित रूप 
से सर्वप्रथम विचार करना होगा। 

कांग्रेस एक जटिल राष्ट्रीय सरकार मे स्थानीय तत्त्व का प्रतिनिधित्व करती है। 
उसके सदस्यों को स्थानीय रूप से दल के स्थानीय संगठन द्वार अथवा 
£ प्रत्यक्ष प्राथमिक निवाचन ” में मतदाताओं द्वारा नामजद किया जाता है। 
सदस्यो का चुनाव स्थानीय निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा किया जाता है, जिन्हें दल के 
राष्ट्रीय सगठन से सामान्यतः तनिक सी नहीं अथवा बहुत कम सहायता मिलती 
है। अधिकाशतः भावी सदस्य अपने समुदाय, राज्य था क्षेत्र की समस्याओं 
पर अपना अभियान करता है। इसमें उसे दल के राष्ट्रीय नेतृत्व से मित्र 
मत रखने में मी कोई हिचकिचाहट नहीं होती। यह स्थिति तब उत्पन्न 
होती है, जब राष्ट्रीय नेतृत्व भावी सदस्य के जिले या राज्य के सर्वोत्तम हितों 


श्दि्‌ 


के सम्बन्ध में उससे भिन्न मत रखता है। ऐसी स्थिति मे सदस्य को स्थानीय 
दल का मौन अथवा सक्तिय समर्थन प्राप्त हो सकता है। 
यदि सदस्य एक बार पदारूढद हो जानेपर अपने जिले से सम्पर्क भंग कर 
देता है, तो इसके लिए उसे सकट भेलना पड़ सकता है। वास्तव में इस 
खतरे की अधिक आशका नहीं है, क्योंकि सचार तथा सम्पर्क स्थापित करने के 
चहुत-से साधन हैं। उसके निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिदिन एक सौ पत्र और यदि वह 
भारी जनसख्या वाले राज्य का सीनेयर है, तो इससे भी कई गुना पत्र, उसे प्राप्त 
होते है। इनमें से अधिकाश पत्र सहायता के लिए, होते हैं, पर अन्य बहुत-से पत्रो 
में राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार प्रकट किये जाते हैं। इसके अलावा देश के दूरस्थ 
भागों से भी दर्शकों का वाशिगटन में ताँता लगा रहता दे और ऐसी यात्रा में 
लोग अपने सीनेट्रों तथा प्रतिनिधियों से प्रायः अवश्य मिलते हैं। इसके अलावा 
किसी कारण तथा अन्य विषयों पर सदस्यों से मुलाकात करने के लिए बहुतन्से 
शिक्षमडल या दशेकगण आते हैं | टेलीफोन तथा तार सचार के अन्य साधन 
हैं। सदस्यों को यात्रा के लिए कुछु द्रव्य भी मिलता है, जिसका उपयोग अपने 
निर्वांचकों का मत जानने तथा अपने द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में उन्हें 
बताने के लिए की जाने वाली यात्रा में किया जाता है। 
किसी भी सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र का यह प्रभाव कई तरोकों से प्रकट 
किया जाता है। इसका अधिक सम्बन्ध सार्वजनिक कार्य--यथा नयी सरकारी 
इमारत, जलसोत की योजनाएँ तथा सैनिक सस्थानों--से रहता है, जिससे उस 
क्षेत्र में धन पहुँचता है तथा उसकी सुविधाओं में वृद्धि होती है। इस प्रकार 
की योजनाओं पर सघीय सरकार का खर्च खरत्रों डालर में होता है। ' पारस्परिक 
सहायता? (,०8४-०णा॥ष्ट) इससे ही उत्पन्न एक तत््व है, जिसके जरिये 
सदस्य स्थानीय समर्थन प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की सहायता 
करते हैं। वे एफ़ दूसरे की योजना के लिए. मतदस का समर्थन प्रदान करते 
हैं। सत्से स्पष्ट प्राव सदस्य के आर्थिक एवं अन्य दृष्टिफोणों से परिलक्षित 
होता है, क्योकि इससे ही प्रभावित होकर मतदाता उसे निर्वाचित करते हँ। 
यही वे गुट हैं, जो अमरीका की राजनीतिक पद्धति के एक सबसे बड़े दत्त्व 
हैं। ब्रिटेन जैसा ये एक या दूसरे बड़े राजनीतिक दल पर अपना व्यान अधिक 
नहीं देते। इनका रूप क्षेत्रीय तथा विभागीय रहता है तथा इसलिए, दोनों 
दलों के उम्मीदवार उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मनाते 
हैं। केवल दक्षिग में ही, जो आर्थिक कारणों से अधिक सामाजिक और 


बढ 


ऐतिहासिक कारणों से मुख्यतः “एक दलीय? है, वास्तव में पूर्ण केन्द्रीकण 
है, पर यहाँ दल के ही भीतर मनोनयन के लिए सघर्ष होता है। उदाहरणार्थ 
श्रमिक सगठनों के सदस्य अत्यन्त मिन्न-भिन्न प्रकार से किसी विशेष उम्मीदवार 
का समथन करते हैं। 

काग्रेस के भीतर और उसके ऊपर इन विशेष हितों अथवा दबाव डालने 
वाले गुटों का किस ढंग का प्रभाव पड़ता है? यह इतना जटिल है कि मोटे 
तौर पर ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। चार बड़े-बड़े गुटों के हाथ में 
अत्यधिक राजनीतिक शक्ति है। ये हैं--व्यवसाय, कृषि, श्रमिक तथा सेवानिवृत्त 
वृद्ध । एक पाचर्वें दल का मी ग्रादुर्भाव हो रहा है, जो वड़ी उम्र वाले लोगों 
का है। इसका रूप भी इनके जैसा होने की सम्भावना है। कर्मचारी, हव्शी, 
उपभोक्ता, कबरवेशनिस्ट (सनातनी), आन्तराष्ट्रीय सहकारबादी तथा देशभक्ति 
मोर्च एक दुसरे स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं, कुछ पेशों के लोग यथा 
बकील तथा डाक्टर सीमित दायरे में प्रभावशाली हैं। 

ऊपर जो खाका खींचा गया है वह निश्चित रूप से अत्यधिक सरल है। 
व्यावसायिक ढल कुछ थोडी-सी बातो के सिवा कमी एक नहीं रहता। निर्यातकों 
तथा आयातकों में समत्र्ष होता है। काग्रेस की समितियों में प्रतिद्वन्द्दी दलों 
द्वारा अपना-अपना प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है। बड़े-बड़े तथा 
छोटे-छोटे व्यावसायिक सदनों का प्रचार कार्य निरतर जारी रहता है। कुछ हृद 
तक यह अन्तर-दलीय प्रतिद्वन्द्रिता कृषि-क्षेत्र में मी है। सिंचाई वाले कृपक 
अन्य साधारण कृपकंों से कगड़ते हैं। फसल प्रतिदन्द्िता तथा डसी फसल के 
सम्बन्ध में आन्तर्विभागीय प्रतिद्वन्द्विता राजनीतिक क्षेत्रों में यत्र-तत्र दृष्टिगोचर 
होती है। बडी-बडी कृषि सस्थाएँ: बहुत कम तथा एक समान आवाज में 
बोलती हैं। विराट श्रमिक सधो की प्रतिद्वन्द्विता भी काग्रेस में परिलक्षित 
होती है। हमारे विस्तारवादी समाज का समस्त जटिल स्वरूप काग्रेस पर पड़ने- 
वाले दताबों के रूप में परिलक्षित होता है। 

यह बात क्षेत्रीय गुटों के सम्बन्ध में भी काफी स्पष्ट रूप से लागू होती है। 

शहर तथा देहात का सब्रष प्रत्येक जगह विद्यमान है। वह सबप इतना अधिक 
है कि जिस राज्य में शहरी तथा देह्वती क्षेत्र तरातर हैं, वे बहुधा राजनाोतिक 
दृष्टि से सत्से अधिक अस्थिर होते हैँ। बड़े-बड़े नगरों में उपनगरीय क्षेत्र 
श्रमिकों के जिलों से प्रतिद्वन्द्रिता करते हैं। औद्य'गिक पूर्वी क्षेत्र तथा मब्य- 
पश्चिम क्षेत्रों में इस प्रकार की दलीय स्थिति है। दक्षिग में अब भी 


श्पप 
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अधिकांशतः अनुदाखादियों का गढ़ है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक पिड- 
मोंट से, जहाँ मतदान-विषयक कानून अनुमति देते हैं, कुछ श्रमिक उदारतावाद 
का भी आगमन हो गया है। प्रेरी राज्यों मे अभी तक कृषि उम्रवादिता है। यह 
बात पष्ण लेने के समय से ही है, पर वे रिपब्लिकन तथा डेमोक्रैड होने के 
बजाय वास्तविक अर्थ मे “कृषि? दल के ही कहे जा सकते हैं। राकी पहाडी के 
राज्यों का अपना एक अलग क्षेत्र है, जो जलाभाव के सम्बन्ध में ही अधिक 
चिंतित रहता है। यह सरकार के महान्‌ जललोत साधन निर्माण गतिविधियों के 
रूप में अपनी राजनीतिक अभिव्यक्ति करता है। प्रशात महासागरीय तट के 
राज्यों की स्थिति अधिक जटिल है और परिणामस्वरूप वे दलीब आधार के 
बदले वास्तविक प्रश्नों के विवाद में ही अधिक व्यस्त रहते है। 
उन विभिन्न'दत्राव डालने वाले वर्गों के प्रतिनिधियों के पास केवल समितियों 
के समक्ष औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने तथा कार्यालयों और प्रकाष्ठों में 
अनोपचारिक सम्पर्क के ही लोत नहीं हैं। स्वय सदस्यों का रुख सामान्यतया 
उनके निवाचन क्षेत्र के सामाजिक तथा जर्थिक वातावरण का इतना अभिन्न 
अंग बन जाता है कि वे इनकी विचारधारा में अस्पष्ट रूप से विलीन हुए रहते 
हें | बहुधा वे स्वयं स्वभावत: अपने क्षेत्र के आ्थिक हितों के प्रवक्ता बन जाते 
हैं। अधिक बड़ा वर्ग एवं अधिक महत्वपूर्ण वगे अपनी सदस्यता तथा निकट 
सम्पके की वनिस्व्रत बाह्य मतदाताओं को प्रभावित करने का अधिक प्रयास 
करता है, क्योंकि इसका विश्वास है कि इनके सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से कांग्रेस 
अवश्यमावी रूप से प्रभावित होगी। इसके लिए विज्ञापन सत्नसे अधिक प्रयुक्त 
होने वाला साधन है। 
यह विश्वास करना बिलकुल गलत होगा कि ऐसे वर्गों का प्रभाव मुख्यतः 
बुराई से पूर्ण होता है। वे स्वभावतः अपने क्षेत्र के सदस्य को प्रवक्ता बनाते हैँ। 
वे अपनी विचारधारा को न्याय एव तक्कपूर्ण प्रमाणित करने के लिए अन्य क्षेत्रों 
के सदस्यो को मी मनाने का प्रयास करते है। भारी दबाव डालकर अपनी बात 
मनवाने की अमरीकी प्रद्नत्ति काफी प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर होती है, पर यह एक 
राष्ट्रीय चरित्र हो गया है तथा कांग्रेस के सदस्यों ने उसके विरुद्ध बचाव के काफी 
साधन हूँढ निकाले हैं। आज सरकार का खर्च अधिकाशतः विभिन्न आर्थिक 
वर्गों के मध्य समन्वय स्थापित करने से ही सम्बन्धित है । इसके अतिरिक्त यह 
चुग मी सघटन का है तथा इससे सी अधिक स्वामाविकर वात यह है कि कसी 
विशेष प्रश्न पर किसी विशेष विचारधारा पर आवारित सामूहिक कार्रवाई 
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तामान्य दलीय राजनीतिक संगठन का पूरक होती है और बहुत कुछ उसे 
विघटित भी कर देती है। बहुत-से विषयो पर दृष्टिकोणों की जटिल पद्धति को 
ह्विबलीय प्रणाली पर्याप्त स्पष्टता के साथ प्रतित्रिम्बित नहीं करती। यदि ये वर्ग 
व्रिटिश प्रणाली में सामने कम नजर आते हैं तथा कम आक्रमगात्मक प्रतीत 
होते हैं, तो इसका कारण यह हो सकता है कि उन्होंने कानून-निर्माण-कार्य पर 
प्रभाव डालने के वैकल्पिक साधन खोज निकाले हैं। ब्रिटिश दल स्वय अधिका- 
शतः विशेष वर्गों के सम्रिश्रण हैं, जो दल के दृष्टिकोणों को भीतर से प्रभावित 
करते रहते है। इसके ,अतिरिक्त विभिन्न मत्रालय तथा अमिकरण सामान्यतया 
ऐसे औपचारिक साधन प्रदान करते हैं, जिनका काफी प्रचार नहीं होता, जिनके 
जरिये सम्बन्धित वर्ग किसी प्रस्तावित कानून को, उसकी ग्रौढावस्था में, अपने 
दृष्टिकोण से प्रभावित कर सकता है। अमरीका में भी इन दोनों जैसी बातें 
विद्यमान हैं। 

जहाँ तक काग्रेस का सम्बन्ध है, ये गुट इतने स्पष्ट हैं और कभी-कभी इनकी 
ऐसी बुराइयों सामने आयी हैं कि कुछ लेखको ने इन गुर्ों की वास्तविक शक्ति 
और प्रभाव की अपेक्षा उन्हें अधिक शक्तिशाली और प्रमावशाली समभते 
की गलती की है। इसके लिए कांग्रेस ने कुछ सुधारात्मकष उपाय भी किये हैं। 
इनमें से प्रसुख उपाय यह है कि स्वय सदस्य ही इस बात को अच्छी 
तरह से समझते एवं जानते हैं कि वर्गों की इच्छा तथा जनता के हित 
में मारो अन्तर है। अतः एक पक्षीय विचारधारा को स्वीकार करने में 
सतर्कता बरतनी आवश्यक है। वर्गों की विचारधारा के युर्णों से स्पष्ट तथा 
अलग उनकी राजनीतिक शक्ति के विरुद्ध कांग्रेस ने मुख्यतः वर्गों की 
गतिविवियों के लिए प्रचार के तथा स्वय अपने निर्णयों के सम्बन्ध में अस्पष्टतां 
के अस्त्र का प्रयोग किया है। अधिकाशतः प्रकोष्ठों (००००७) और ग्रकोष्ठ- 
प्रचारकों ([,0509४50७) का पजीकरण आवश्यक होता है। ऐसे पजीकरण में रकम, 
खच का ढग, कोप के खत, सदस्यता, नाम तथा प्रतिनिधियों क॑ वेतन का 
बताया जाना सम्मिलित होता है। जहं तक कांग्रेस का सम्बन्ध है, वह यथासम्भव 
ऐसे कानून पर अन्तिम रूप से निणेय करने से बचने का प्रयास करती है, 
जिसे दबाव डालनेवाले गुटों का जोरदार एवं उम्र समर्थन प्राप्त होता है, 
किन्तु जिसे जन-हित के विपरीत समझा जाता है। वह विश्वास करती है कि 
ऐसा करके वह जन-हित की रक्षा कर रही है तथा साथ ही-साथ आगामी 


““« चुनाव के समय प्रतिकूल मत देनेवालों को विशेष गुटों द्वारा दिये जाने वाले 
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राजनीतिक दण्डों से भी बच रही है। ऐसे तरीके बहुत-से हैं। एक या दूसरे 
सदन में देरी, सशोधनों को प्रभावहीन करना, राष्ट्रपति द्वारा निषेधाधिकार का 
आश्वासन, सदन नियम समिति द्वारा आम बहस की सुविधा न देता, रोल 
नम्बर पुकारने के बदले दूसरे ढंग की मतदान प्रणाली अपनाना, सम्मेलन 
समिति द्वारा आपत्तिजनक धाराओं को समास कर देना, इत्यादि ये तरीके हैं। 
दूसरी ओर एक हठीला तथा शक्तिशाली अव्पसख्यक गुट बहुधा उस कानून 
को अवरुद्ध कर सकता है, जिसका वह विरोध करता है। 
फिर भी, जब्र तक समाज मौतिकवादी है अथोत्‌ जब्र तक इस विश्व की 
मूल्यवान वस्तुओं पर अधिकार करने के लिए. आ्थिक तथा शक्ति गुर्टो का 
संघर्ष उसकी मुख्य विशेषता है, तत्र तक हमें यह आशा करनी होगी कि इस 
सपघर्ष का स्थानान्तरण राजनीतिक क्षेत्र में होता रहेगा। समाजवाद धन के मूल्यों के 
स्थानपर अधिकार, प्रतिष्ठा और सुरक्षा के मूल्यों की स्थापना कर सकता है, 
किन्तु सघर्ष चलता रहता है। अमरोकी काग्रेस बहुत ही मानवीय सस्था है, पर 
अब तक यह इन दच्ाव डालनेवाले गुटों के समक्ष आत्मसम्पंण ही करती आयी 
है। कांग्रेस के सदस्य अपनी कार्रवाइयों में “सिद्धात” को सर्वोच्च स्थान देते 
हैं। सच्चे तथा जन-भावना से ग्रेरित सदस्यों के लिए---और अधिकाश सदस्य 
इन दोनों से प्रभावित होते हैं, कानून निमौण-विषयफऊ प्रस्तावों की बड़ी भूल- 
भुलैया से निकलने के लिए किसी-न-किसी प्रकार का स्पष्ट मार्ग हूँढ़ निकालने 
का प्रयास करना स्वाभाविक है। सभी में निपुणता प्राप्त कर लना प्रत्यक्षतः 
अत्तभव है। ऐसे प्रस्तावों की सख्या बहुत अधिक होती है तथा उनमें जो 
सवोधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं, वे भयंकर रूप से जटिल होते हैं। परिणामस्वरूप 
सिद्धान्त के रूप में एक ऐसा मा ढ्ूँठ निकालने का प्रयास किया जाता है, जिसमें 
सम्बन्धित विषय की कुजी मिल जाती है। ऐसे बहुत-से सिद्धात उपलब्ध हैं 
यथा लागत। एक सदस्य प्रत्येक प्रस्ताव के सम्बन्ध में यह पूछ कर ही प्रसिद्ध 
हो गये कि “धन कहें से मिल रहा है?” फिर ऐसे मी व्यक्ति हैँ, जो 
' राज्यों ' के अधिकार पर जोर देते हैं। वे यह देखते हैं कि कहीं इस प्रस्ताव 
के जरिये राज्यों का कुछ अधिकार राष्ट्र को तो नहीं मिलने जा रहा है। 
कुछ लोग निजी अध्यवसाय के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, जो इस बात पर 
आपत्ति प्रकट करते हैँ कि सरकार अपने नागरिकों से ही प्रतिद्वन्द्विता कर रही 
हे। बुछ लोग "राष्ट्रीय साव॑मौमिकता ? का बहुत ही ख्याल रखते हैँ। जो लोग 
' विदेशी सहायता” तथा भान्तराष्ट्रीय सहकारिता पर आपत्ति प्रकट करते हैं, 
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उनका “सत्रसे पहले अमरीका” बहुत ही लोकप्रिय नारा है। “कल्याणकारी | 
राज्य? का अर्थ विभिन्न समस्याओं के लिए मिन्न-भिन्न होता है और वे इसका। 
मित्र भिन्न विषयों पर प्रतिपादन करते हैं। कुछ लोगों का अतिम ध्येय विश्व-] 
सरकार है। बहुत-से लोग नागरिक स्वतत्नता के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहते| 
हैं। इस प्रकार के सिद्धांत से प्रायः सभी सदस्य बहुत ज्याद् प्रभावित होते हैं। 
वास्तव में साव॑जनिक हित के दृष्टिकोण से किसी प्रश्न पर विचार करने के 
लिए सिद्धातों पर अधिक निर्भर रहना बहुत ठीक नहीं है। इससे समस्या 
अत्यधिक सरल दिखायी पडती है। आज सरकार की कोई मी समस्या एक से 
अधिक सिद्धातों पर आधारित रहती है, जो परस्पर-विरोधी भी होते हैं और 
शायद्‌ इनमे समी अच्छे ही होते हैं। इसलिए एक ही सिद्धात से समस्या 
का समाधान करना खतरे से खाल्ली नहीं रहता। इससे विकल्पों पर उचित रूप 
से विचार करने का अवसर ही नहीं आता। इसका चतुर लोगों द्वारा अपने 
कार्यो के लिए आसानी से प्रयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि वे काग्रेस के 
सदस्यों के व्यक्तिगत सिद्धातों का अध्ययन करेंगे तथा सम्बन्धित विषय का 
विश्लेषण कराने के बजाय उनके विचार को अपने अनुकूल करने का प्रयास करेंगे। 
काग्रेस-सदस्यों पर प्रभाव डालनेवाला तीसरा साधन राजनीतिक दल है। 
दलों के ऐतिहासिक तथा विवरणात्मक विश्लेषण को इमें एक बाद के अध्याय के 
लिए ही छोड़ देना होगा और यहाँ काग्रेस के व्यवहार पर इसके प्रभाव पर ही 
कुछ चचों कर सनन्‍्तोष करना होगा। वह जो प्रमुख एवं उत्तरदायित्वपूर्ण 
काये करता है, उसकी ठुलना 'हाउस आफ कामन्स? में नहीं मिलेगी। 
जैसा कि हमने देखा है, यह कांग्रेस का सघटन अवश्य करता है। काग्रेस के 
सार्वजनिक व्यवहार में मी यह राष्ट्रपति या समस्त प्रशासन विभाग के विरुद्ध 
महत्त्वपूर्ण कार्य करता है। कांग्रेस में राष्ट्रपति का दल अथवा उसके बहुत 
अधिक सदस्य यह अपना कर्तव्य समभते हैं कि राष्ट्रपति का कानून सम्बन्धी 
प्रस्ताव उचित रूप से अस्तुत किया जाय तथा उस पर विचार हो। कुल मिला- 
कर ढल सामान्यतया यह नहीं सोचता कि उन बिलों को पास कराना उसका 
कर्तव्य है। इसी प्रकार राष्ट्रति के दल के बहुत से सदस्य किसी विपय पर 
राष्ट्रति के आचरण तथा नीति का बचाव करने के लिए उठ खड़े होंगे। 
इसके विपरीत विरोधी दल रष्ट्रपति के प्रस्तावों या प्रशासन या नीतियों की 
विशद्‌ आलोचना करने का अवसर दूूँठने का प्रयास करेगा, किन्तु वह बहुत 
-.. कम उनका विरोध करने को दलीय कर्तव्य समभेगा। 
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अनेक और सम्मवतः अधिकाश सदस्य दलगत नीतियों और निष्ठाओं पर 
विशेष जोर नहीं देते। प्रत्येक सदन में एक ऐसा गुट होता है, जिसे अस्पष्ट 
रूप से दल का नेतृ-मण्डल कहा जाता है, पर इस गुट के सदस्य भी 
बहुधा उसी विषय पर अपने को एक दूसरे के विरुद्ध पाते हैं। जबकि 
प्रत्येक दल के कतिपय सदस्य प्रायः सदा ही इस नेता-मडल से प्रेरणा प्राप्त 
करते रहते हैं, फिर भी कुछ दूसरे सदस्य अपनी स्वतत्रता को कायम रखते हैं। 
यह स्वतत्रता बहुधा ऊपर बताये गये स्थानीय रुख ( यह बात सत्य है कि इसमें 
स्थानीय दल का भी मत सम्मिलित रहता हैं) पर आधारित रहती है, पर इसके 
अलावा यह बहुधा अन्य बातों पर मी आधारित रहती है यथा सिद्धात तथा 
सार्वजनिक हित) समितियों के अव्यक्ष, जो अपनी वरिष्ठता के कारण सुरक्षित 
रहते हैं, बहुधा दलीय मार्ग पर न चलने के लिए, ही प्रसिद्ध होते हैं। ये कुछ 
हृद्‌ तक दलीग नेतृत्व के प्रतिद्नन्द्दी रहते हैं। 

प्रस्तावों में पेश किये जाने वाले सशोधनों पर ही एकरूप दलीय मतदान की 
संभावना रहती है। स्वय प्रस्ताव पर इस प्रफार का मतदान बहुत कम होता है। 
हाल के वर्षों में नाम पुकार कर मतदान लेने के जो महत्त्वपूण अवसर आये, 
उनमें बहुधा दोनों दलों के बहुसख्यक सदस्यों ने एक ही ओर मत दिये। जहा ऐसी 
बात नहीं थी, वहाँ अधिकाश मामलों में एक दल की काफी बड़ी अल्पसख्या ने 
दूसरे दल के बहुमत के साथ मत दिया और दूसरे दल के बहुमत ने एक दल 
के बढ़े अल्यमत के साथ मत विया। 

यह द्वितलीय अथवा निर्दलीय दृष्टिकोण सत्रसे अधिक समितियों की गोपनीय 
प्रशासनिक बैठकों में, जहँँ। वास्तविक निर्णय किये जाते हैं, दृष्टिगोचर होता है 
जग्र कि सीनेट की विद्देश सम्पक समिति की द्विपक्षीयता प्रसिद्ध है। तथ्य यह 
है कि दोनों सदनों की अधिकाश स्थायी समितियों की भावना और दृष्टिकोण 
हविदलीय होते हैं। ऐसा विशेपतः उस समय होता है, जब पत्र-प्रतिनिधि और 
जनता के सदस्य उपस्थित नहीं होते। विरोधी मत भी निश्चित रूप से विद्यमान 
रहते हैं, पर उनका दल से सामान्यतया कोई सम्बन्ध नहीं रहता। 

दलों में इतनी ढिलाई क्‍यों है? वस्ठुतः यह बात हमेशा नहीं थी, क्योकि 
वीसवीं सदी का प्रारम होने के समय दलीय अधिकार का प्रदर्शन इस बात का 
प्रमाण है तथा जन्न श्री बुड़ो बिल्सन राष्ट्रपति हुए, तत्र प्रारभिक काल में 
उनकी पा ने उनके नेतृत्व को स्वीकार किया था। फ्रेैकलिन रूजवेल्ड के 
भारमिक काल में नेतृत्व द्विपक्षीय था। उस समय एकपक्षीय मावना नहीं थी। 


द्रे 


रू 


्‌ 
गे 


पर बाद मे जत्र एकपक्षीय भावना का आधिपत्य हुआ, तब दल के मीतर से! 
ही उसका विरोध किया जाने लगा। | 

मूलतः मुख्य प्रशासक तथा काग्रेस का निश्चित अवधि के लिए जो स्वतत्र 
चुनाव होता है, उसके ही परिणामल्वरूप ब्रिटिश पद्धते की असभव/ 
बात भी यहाँ समव हो गयी है। यह बात कार्य करने की स्वतत्नता है ।' 
इसके लिए कांग्रेस के सदस्यों को इस बात का भय नहीं रहता कि 
चूँकि उन्होंने (सरकार? का समर्थन नहीं किया है, या विरोध नहीं किया 
है इसलिए उन्हें उसका दंड ध्रुगतना पड़ेगा। इस स्वृतत्रता की मुख्य पृष्ठभूमि 
समकालीन राजनीति है, जहाँ कि समस्याओं की बहुलता है तथा कांग्रेस के 
सदस्यों के बीच विचारधारा में सामंजस्य स्थापित करने के सूत्र का अमाव है। 
एक सिद्धात पर कानूनी निर्गेय करने की जो आलोचना की गयी है, उसीके 
समान यह समस्या भी है। समस्याएँ बहुत-सी हैं तथा प्रत्येक समस्या की कई 
सम्भाव्य स्थितियों हैं। कुछ प्रश्नों पर लोगों में आर्थिक्र आधार पर मतमेद 
होता है, कुछ पर आन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों-विषयक दृष्टिकोण के आधार पर मतभेद 
होता है। कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं, जिनपर सैनिक, क्षेत्रीय, सामाजिक, साधन- 
खोतों की रक्षा, शैक्षणिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोणों के आधार पर मतभेद 
होता है। कांग्रेस में कम से कम चार मुख्य गुट हैं--कट्टर आन्तरोष्ट्रीयतावादी, 

कट्टर प्रथकतावादी, उठार आन्तरोष्ट्रीयवावादी तथा उदार प्रथकतावादी, 

पर यह वर्गीकरण भी अत्यधिक सरल है। स्थानीय प्रमावों में बहुधा हेरफेर 
होता रहता है और बहुत-सी ऐसी समस्याएँ हैं, जो न तो प्राथमिक रूप से 
आर्थिक हैं और न आान्तराष्ट्रीँ तथ्य यह है कि कांग्रेस व्यक्तिगत सच्चाई 
तथा निर्णय को दलीय वफादारी की तुलना में अधिक ग्रम्मीरता से सोचती 
है और अमरीकी शासन की सस्थाएँ इस सच्चाई तथा इस निणेय के द्वारा 
एक ऐसी विचारधारा की सभावना प्रदन करती हैं, जिसका प्रयोग होने पर 
ब्रिटिश साविधानिक व्यवहार ठप्प हो सकता है। 

अन्ततः कांग्रेस के निर्णयों पर तथ्यान्वेषण, अनुसधान तथा 'लक्ष्य-विश्लेषण 
का जबरदस्त परमाव पडता है। इसका ढल की स्वतत्नता में ढृद्धि तथा दबाव 
डालने वाले गुठों और विशेष हितों के प्रभाव पर प्रति-प्रहार के साथ घनिष्ठ 
सम्बन्ध हैं | 

मूलतः आधुनिक औद्योगिक राज्यों के जनतात्रिक रूप में नियोजित विधान- 
मंडलों के समक्ष एक सामान्य समस्या उपस्थित है। समस्या यह है कि वे, जो 


हे 


नौसिखिये हैं, माविधिक तथा विशेषता के युग मे किस प्रकार तीश्ष्ण बुद्धि के 
साथ कानून बना सकते हैं ? विशेषतः अमरीका में १०० वर्ष पूर्व कांग्रेस को 
किसी भी एक अधिवेशन में केवल दो या तीन बड़े प्रश्नों का सामना करना 
पड़ता था। आज उन्हें ४० या ५० समस्याओं पर अवश्य ही विचार करना 
पड़ता है। पहले के प्रदनों को अधिकाशतः 'सिद्धात ” पर निबटाया जा सकता 
था और इस प्रकार दलीय वफादारी अधिक वास्तविक होती थी। आज प्रश्नों में 
केवल वृद्धि ही नहीं हुईं है, बल्कि वे बहुत जयिल भी हो गये हैं तथा उनके 
समाधान के लिए उच्च विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। अनेक वर्षो तक, 
तथ्यतः १९३३ तक, काग्रेस अधिकाशतः “सुनवाइयों” पर निर्भर करती थी 
मितके दरम्यान सम्बन्धित वर्गों एवं हितों से विशेषज्ञ बुला कर इस विशेषज्ञता 
की व्यवस्था की जाती थी। फ्रैकलिन रूजवेल्ट के समय में “नयी व्यवस्था? 
(न्यू डील)के लागू होने के पश्चात्‌ यह निर्मरता प्रशासनिक अभिकरणों के पास 
चली गयी। अधिकाश बड़े विषयों को इन अभिक्रणों मे परिपक्क किया जाता था 
और तब स्वीकृति के छोटे-मोटे परिवर्तन अथवा सभावित अस्वीकृति के लिए 
उन्हें काग्रेस के पास भेजा जाता था। यह बात प्रायः सभी आधुनिक सरकारो में 
है। ब्रिटेन में मी यह अधिकाशतः प्रचलित है तथा मत्रिमडल को कमी दल 
के प्रधान कार्यालय के विशेषज्ञों तथा एतदर्थ शाही आयोग से विशेषजशो की 
सहायता मिल जाती है। 

ब्रिटेन में पिछली बेचों पर चैठनेवाले सदस्यों की सापेश्षिक निर्नेलता का 
वास्तविक कारण बहुत कुछ यह है कि वह्०ं। इस प्रकार की सूचना पर मंत्रिमंडल 
तथा विरोधी दल के अग्रिम पक्ति के सदस्यो का वास्तविक एकाधिपत्य होता है। 

१९४०-४९ के मध्य में काग्रेस का और अधिक विकास हुआ । कांग्रेस के 
पेशेवर या विशेषज्ञ करमचारियो में मारो इद्धि हुईं। यह अधिकार के प्रथकरण 
की परम्परा का स्वाभाविक परिणाम ही था। इसके अलावा यह शायद 
सविधान द्वारा दी गयी समन्वयात्मक स्थिति को कायम रखने के लिए आवश्यक 
या। म्शासन विभाग से समन्वय का काये इसे सविधान द्वारा व्या गया है। 
भशासन विभाग के विशेषज्ञों के निष्कष या गवाही यद्यपि मूल्यवान हैं, तथापि 
इनकी कुछ सीमाएँ भी थीं। सामान्यतया ये सदा राष्ट्रपति की स्थिति का 
सार्वजनिक रूप से अनुमोदन करते दिखायी पड़ते हैं तथा आलोचना या 
विकल्प नहीं प्रदान करते ताकि कांग्रेस उस पर अच्छी तरह से विचार-विमशे कर 
सके। इसके अतिरिक्त परिस्थितियों मे परिवर्तन हो जाने पर भी नौकरशाही 


दर 


अथवा पुराने दृष्टिकोणों का क्‍्चाव जारी रहने का खतरा सदा बना रहता था। 
अन्ततः नौकरशाही का परामर्श सदा राष्ट्रीय सरकार के अधिकारों को बढ़ाने के 
ही दिशा में प्रतीत होता था | ये ग्रव्नत्तियाँ अर्थ-व्यवस्था, व्यक्तिगत सतत्रता 
तथा राज्य और स्थानीय अधिकार के विरुद्ध थीं। | 

आज कांग्रेस के पास अपने निजी कर्मेचारियो की सख्या बहुत अधिक है| 
प्रत्येक समिति को कम से कम चार बहुत ही अधिक वेतन पानेबाले विशेषश 
रखने का अधिकार है । कांग्रेस के पुस्तकालय में विधानमडलीय सन्दर्भ-सेवा में 
इतना अधिक विस्तार हुआ है कि यह समिति के लिए पूरक सग्रह का कार्य 
कर सके तथा व्यक्तिशः सदस्य प्राथमिक रूप से उसपर निर्भर कर सके। 
विधानमडलीय परामर्श विभाग के कार्यालयों में बिलों का मसौदा तैयार 
करने की सेवा भी उपलब्ध होती है। काग्रेस के कर्मचारियों मे जो इतनी 
अधिक वृद्धि हुईं है, उसका प्रभाव स्पष्ट होने लगा है। यदि काग्रेस चाहे, 
तो वह एक स्वतंत्र वैकल्पिक तथा निश्चयात्मक नीति निधारित कर सकती है, 
क्योंकि अब ऐसा करने के लिए उसकी स्थिति बहुत अधिक अच्छी हो गयी है| 
अन्न इसकी प्रशासन की आलोचना बहुत अधिक बुद्धिसगत होती है| अन्तिम 
बात यह है कि प्रशासन जिन नीतियों की सिफारिश करता है, उन्हें यदि पूर्ण 
एवं विशेषज्ञतापूर्ण विश्लेषण के बाद वास्तव में ठोस पाया गया, तो कांग्रेस उस 
पर अधिक विश्वास के साथ मतदान कर सकती है । व्यक्तिगत सदस्यों पर पड़ने 
वाला प्रभाव भी कम स्पष्ट नहीं है। साधारण ब्रियिश निजी सदस्य के विपरीत 
कांग्रेस का नया तथा कम प्रसिद्ध सदस्य भी बहुत योग्यतापूर्ण अनुसधानात्मक 
कारवाई की अपेक्षा रखता है तथा इससे उसकी बुद्धिसगत स्वतत्रता की सभावना 
बढ़ जाती है। इन कर्मचारियों में से अधिकाश कानून तथा परम्परा के अनुसार 
स्वय सिफारिशे नहीं कर सकते। अधिक से अधिक उनसे सम्बन्धित समस्या 
का पूरा विवरण, उसके पक्ष और विपक्ष की बातों, विकल्पों तथा बुनियादी 
भाबड़ों को प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। 

इस प्रकार स्थायी समितियों की विशिष्ट योग्यता के प्रति काग्रेस के परपरागत 
सम्मान को बढ़ाने वाली बातों मे एक बात और जुड़ जाती है। यह विश्वास 
तत्र बढ जाता है, जन्र यह अनुभव किया जाता है कि कर्मचारियों के विश्लेषण 
से समिति की रिपोर्ट कितनी विद्वत्तापूर्ण तथा यथार्यतापूर्ण हो गयी है। इसका 
सम्बन्ध निर्दलीय दृष्टिकोण के विक्रास तथा विवादास्पढ प्रश्नो पर भी समितियों 
की सर्व॑सम्मत सिफारिशों के अवसरों में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी 


हि 


आशा की जाती है कि ज्यों-ज्यों अनुसंधान तथा तथ्यान्वेषण बढ़ता जायगां, 
त्यों-न्यों निवोचन क्षेत्र, इकाइयों, दबाव डालने वाले वर्गों, सिद्धातों तथा 
दल का प्रभाव घव्ता जायगा। 

इस प्रकार हम पाते हैं कि कांग्रेस के दृष्टिकोण तथा निणयों के अत्यन्त जटिल 
एवं बहुत से कारण है। इनमें से कुछ कारण तो इतने अस्पष्ट भी हैं कि उनके 
सम्बन्ध में कोई सरल फामूला नहीं लागू किया जा सकता। यह बात अब 
अधिक्ाधिक स्पष्ट होती जाती है कि प्रत्येक सदस्य एक व्यक्ति है, दलगत 
यत्र का पुजो अथवा कठपुतली नहीं, जिसका सूत्र-सचालन विशेष हित द्वारा 
किया जाता है। वह अपने कर्तव्यों मे अपने जन्म के जिले तथा राज्य का 
वातावरण तथा अपने स्थानीय दल के दबावों को लाता है और इन दबावों का 
सदा ही अत्यन्त शक्तिशाली होना आवश्यक है, अन्यथा वह्‌ दूसरी बार 
निर्वाचित नहीं हो सकता। सम्बन्धित हित के शुट उसपर अपने दृष्टिकोणों की 
बौछार करते रहते हैं। सावेजनिक हित के प्रकार के सम्बन्ध मे भी उसके पास 
सहिता या फामूले रहते हैं। वह अपने साथ यह अनुभूति लेकर आता है कि 
कार्यो को सम्पन्न करने के लिए. दलीय निष्ठा एवं दलीय सहयोग आवश्यक होता 
है तथा काग्रेस में मी उसे यह अनुभूति प्राप्त होती है। 

अन्तिम बात यह है कि किसी भी समस्या की प्रृष्ठभूमि तथा किसी भी 
प्रस्ताव के सम्भाव्य प्रभावों पर प्रकाश डालने के लिए. उसे सूचना का बहुत 
चढ़ा सोत उपलब्ध रहता है। इस वातावरण में कांग्रेस के १३१ सदस्य अपना 
निर्णय करते हैं। 


द्ज 


किए 


मुख्य कार्यपालनाधिकारी 


अपरीकी शासन की सभी सहत्थाओं में से राष्ट्रति निश्चित रूप हे 
सर्वाधिक नाटकीय प्रतीत हुआ है। अंशतः यह प्रधान मत्रियों तथा राज्यों वे 
नाममात्र के प्रमुखों से तुलना करने पर ऐसा प्रतीत होता है। अंशतः यह इस 
पद्‌ पर आसीन हुए व्यक्तियों के व्यक्तित्वों से मी ऐसा भासित हुआ है। अश़ 
जेम्स ब्राइस के समान कोई भी लेखक “क्यों महान्‌ पुरुषों को राष्ट्रपति नहीं 
चुना जाता?” विषय पर नहीं लिख सकता । फिर मी, इस नाटक में इससे भी 
अधिक दूमरा गूढ तत्त्व निहित है। बीभवीं सदी की जठिल तथा द्वत गति से 
होने वाली घटनाओं के बीच जनता को सशक्त तथा निर्णय करने की जब्रर्दरत 
क्षमता रखनेवाले नेताओं की आवश्यकता होती है और जिस राष्ट्र के सविधान 
के स्वरूप से इस माग की पूर्ति नहीं हो सकती, उसके समय के लिए अमर्योद 
सिद्ध होने की सम्मावना है। ब्रिटेन में प्रधान मंत्री के पद की क्षमता दो 
विश्वयुद्धों में देखी जा चुकी है। इसी प्रकार अमरीकी राष्ट्रपति की मी शक्ति 
देखी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त गत पचास वर्षों में हुए अधिकाश 
राष्ट्रतियों के शातिकालीन नेतृत्व के साथ लगभग उतनी ही महान्‌ सफलताएँ, 
सम्बद्ध हैं। अन्तिम बात यह है कि आन्तरोष्टीय मामलों में उसे विश्व-प्रसिद्द 
व्ययक्ति माना जाने लगा है। 

अब अमरीकी जिस जटिल प्रणाली से अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, वह 
अधिकाश युरोपीय नागरिकों के लिए एक रहस्य ही है। निश्चय ही संविधान 
के मूल स्वरूप के अन्तर्गत जो उद्देश्य निहित था, उसके साथ वर्तमान 
प्रणाली की तनिक भी समानता नहीं है। फिर भी संविधान में एकमात्र 
साथंक और औपचारिक सशोधन, जिसका कोई बड़ा मह्त्व हो सकता था, 
राष्टर के इतिहास के प्रारम्मिक काल में किया गया। इस सभोधन का 
उद्देश्य एक ही समय एक उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करने के प्रयास से 
सत्रन्धित एक विशिष्ट और अद्ृट्ट समस्या का सामना करना था। इस 
सशोधन (द्वादश सशोधन ) द्वारा सारतः प्रत्येक पद के लिए प्रथक्‌ मतदाव 


द््द 


की व्यवस्था की गयी। जिस मूल प्रावधान में इस भ्रकार का परिवर्तन किया 
गया, उसमे प्रत्येक राज्य को प्रस्येक चार वर्ष बाद *निर्वाचकों? के चुनाव की 
अनुमति दी गयी थी। चुनाव की प्रणाली निश्चित करने का अधिकार सम्बन्धित 
विधान-मडलो को दिया गया था। यही निर्वाचक राष्ट्रपति का चुनाव करते थे। 
राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचकों के स्पष्ट बहुमत का मत आवश्यक होता 
था। यदि किसी व्यक्ति को बहुमत प्राप्त नहीं होता था, तो प्रतिनिधि सभा को 
खुनाव करने के लिए कहा जाता था। इस प्रक्रिया में इकाई के रूप में राज्य 
दूसरे प्रकार से सामने आते थे। किसी राज्य के निर्वाचकों की सख्या उसके 
सीनेयरों तथा प्रतिनिधियों की सख्या के अनुसार निधोरित की जाती थी। 
राज्य मतदाताओं की योग्यता निधोरित करते थे। निर्वाचक्त मतदान के 
लिए राज्य की राजधानी में एकत्र होते थे। यदि निर्वाचन प्रतिनिधि सभा 
के सुपुर्दे किया जाता, तो प्रत्येक राज्य को एक मत दिया जाता था तथा 
किसी भी निर्णय के लिए, राज्यों का बहुमत प्राप्त होना आवश्यक था। 
पारहवें सशोधन के पश्चात्‌ सबसे अधिक मत प्राप्त करने बाले केवल तीन 
उम्मीदवार ही सदन द्वारा निर्वाचन के योग्य समझे जाते थे। ये औपचारिक 
व्यवस्थाएँ वास्तव हैं, अतः आज भी कायम हैं, परन्‍्ठु उस समस्त प्रक्रिया के 
चारों ओर प्रथा का एक ऐसा विशाल दँचा खड़ा कर दिया गया है, जो 
लिखित सविधान में अज्ञात है। इस प्रथा ने मूल उद्देश्य में अत्यधिक 
परिवर्तन कर विया है। राष्ट्रीय दृष्टि से जनता के बहसख्य मत के बदले 
इकाइयों के रूप मे राज्यों को मान्य करने का अन्तर्निहित सिद्धान्त ही कायम 
| गया है। किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचकों का बहुमत न प्राप्त होने पर 
जिस प्रावधान द्वारा प्रतिनिधि सभा चुनाव करती है, उस प्रावधान का प्रयोग 
एक वार किया गया है। 

राजनीतिक दलों के आगमन ने इस प्रक्रिया का इतना अधिक कायाकल्प कर 
दिया है कि उसे पहचाना मी नहीं जा सकता। राष्ट्रति(और उपराष्ट्रपति)-पद्‌ 
ऊ* उम्मीदवार एक जटिल प्रक्रिया द्वारा दलों की ओर से मनोनीत किये जाते हैं। 
नह प्रक्रिया कई महीनों तक--अथवा (यदि मनोनयन में पहले की चाल्ये और 
अभियानो को सम्मिलित किया जाय) कई वर्षों तक चलती है। मनोनयन- 
भगाली पर दल तथा राज्य का नियत्रण रहता है। फिलहाल दो महान्‌ दलों और 
अधिकाश छोटे-छोटे दलों की मनोनयन प्रक्रिया एक राष्ट्रीय मनोनयन-सम्मेलन 
लिए प्रतिनिधियों का चुनाव करने तथा उस सम्मेलन में प्रतिनिधियों 


द५९ 


के मतदान के चारों ओर केंद्रित है। राष्ट्रीय दल यह निश्चित करता है कि प्रत्येक 
राज्य को कितने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। वह प्रतिनिधियों की 
योग्यता निश्चित कर्ता है, उम्मीदवारों के लिए ऐसे यत्र एवं सिद्धातों को 
नि्धोरित करता है, जो उन्हें आबद्ध करनेवलि समभे जाते हैं, वह सम्मेलन की 
कार्यप्गाली निधोरित करता है तथा उसके स्थान तथा समय का निश्चय करता 
हो। इनमें से अधिकाश निर्णय नाम मात्र के लिए या तो वास्तविक सम्मेलन 
द्वारा या उसके पूर्व होने वाले सम्मेलन द्वारा किये जाते हैं, पर व्यवह्ास्तः वे 
सम्मेलन की समितियों या दल की राष्ट्रीय समिति द्वारा दोनों सम्मेलनों की 
बीच अवधि में किये जाते हैं। इस राष्ट्रीय समिति के स्वरूप तथा दल्ल के 
सामान्य कार्य के सम्बन्ध में बाद मे बताया जायगा। 
राज्यों में प्रतिनिधियों के बंटवारे के लिए दलों की प्रणाली मिन्न-मिन्न है 
तथा समय-समय पर इसमें परिवर्तन होता रहता है। सामान्यतः इसका आधार 
जनसख्या होती है, जिसमें किसी राज्य के अन्तर्गत दल की शक्ति द्वारा 
कुछ-कुछ परिवर्तन हो जाता है। प्रतिनिधियों की चुनाव-प्रणाली तथा तिथियों 
के सम्बन्ध में राज्यों में भारी अन्तर होता है। कुछ राज्यों में दलीय संगठन 
पूरा नियत्रण रखता है। कुछ राज्यों मे कानून द्वारा प्रणाली निधोरित की जाती 
है तथा राज्य के अधिकारी जिसका निरीक्षण करते हैं। अधिकाशतः दोनों 
प्रणालियों को एक दूसरे में मिला दिया जाता हैं। कुछ राज्यों में अग्राधिकार 
(प्रेफरेंस प्रायमरी) की पद्धति है, उसके अनुसार दल के आम सदस्य उम्मीव्वारों 
के सम्बन्ध में अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। अन्य राज्यो में दल के सदस्यों द्वारा 
प्रतिनिधियों के लोकप्रिय चुनाव के लिए सरकारी यत्र की व्यवस्था है। कुछ 
राज्यों में दलीय सम्मेलनों में ही प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। चूँकि चुनाव 
सघीय कानून के अंतर्गत न होकर राज्यीय कानून के अतर्गत होता है, इसलिए 
इतने अन्तर दृष्टिगोचर होते हैं तथा समस्त प्रक्रिया को समभने में कठिनाई 
होती है। किसी भी स्थिति में प्रत्येक चार वर्ष के बाद विभिन्न राज्यों तथा क्षेत्रों 
में अपनी-अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों के दो सम्मेलन 
होते हैं। ये सम्मेलन सामान्यतः जुलाई में किसी समय होते हैं। शोर-गुल 
और चालवबाजियों के मध्य प्रत्येक हल अपने-अपने टिकटों पर राष्ट्रपति और 
उपराष्टरपति पद के लिए, उम्मीदवारों का चुनाव कग्ता है। राज्यों के दलीय 
संगठन अपने-अपने उम्मीदवारों का समथन करने के लिए वचनव्रद्ध प्रतिह्न्द्दी 
>-. निवाचको का चुनाव करते हैं। और असल वात यह है कि नवम्बर के प्रथम 
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सोमवार के बाद प्रथम मंगलवार को इन्हीं निवाचकों के चुनाव के लिए. मतदाता 
मतदान करते है | फिर भी अन्न मतदान पेटियों अथवा मतदान यत्रों पर स्वयं 
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों और उनके दलगत सम्बन्धों का प्रमुख रूपसे उल्लेख 
रहता है--और निश्चय ही सामान्य मतदाता अपने मस्तिष्क में निर्वाचकों 
के लिए नहीं, प्रत्युत इन उम्मीदवारों के लिए. मतदान करता है। 
इस प्रणाली के कारण ही कभी-कभी ऐसा हुआ है कि निवोचन में सफल 
उम्मीदवार को प्रमुख पराजित उम्मीदवार की अपेक्षा जनता के कम मत प्राप्त 
हुए। इसका कारण यह है कि कतिपय बड़े, किन्तु तीव्र सघर्प वाले राज्यों में 
निर्वाचक मतों को जीत लेने से कुछ कम मतों वाले राज्यों में विरोधी उम्मीद्‌- 
वार को भारी बहुमत द्वारा प्राप्त निर्वाचक मतो को नगण्य बनाया जा सकता 
है। राज्यों को अपने साथ लाने की इस आवश्यकता के कारण ही व्यापक 
आकर्षण वाले मचों और उम्मीदवारों को छुनने की प्रथा है। इससे अधिकतम 
निर्वाचक मतवाले तथा तीज सघर्पवाले राज्यों से उम्मीदवारों की नामजदगी को 
भी महत्त्व प्रदान किया जाता है। 

न्यूयॉर्क, ओहियो, इल्लीनोइस, केलीफोर्निया का इसी कारण पक्ष लिया 
जाता है--और दक्षिण के गज्यो से, जहाँ सामान्यतया भारी डेमोक्रैटिक बहुमत 
रता है, उम्मीदवारों का मनोनयन बहुत कम किया जाता है। गत एक सो वर्षों 
में ऐसा कोई मी राष्ट्रपति नहीं चुना गया, जो भारी जनसख्या वाले प्रथम ११ 
राज्यों का निवासी न हो। अन्य राज्यो के कुछ थोड़े-से निवासी नामजद 
किये गये, किन्तु वे सदा ही पराजित हो गये | 

हल के वर्षों में मुख्य प्रतिद्वन्द्दी उम्मीदवारों की विचारधाराओं में उब्लेख- 
नीय समानता पायी गयी है। इसका आशिक कारण यह है कि जहाँ तक क्षेत्रों 

और आर्थिक गुटों का सम्बन्ध है, सफलता पाने के लिए व्यापक रूप से अपील 
करना आवश्यकता होता है और एक दूसरा घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित कारण 
यह है कि स्व॒तत्र मतदाताओं की सख्या बढ़ गयी है। इस समय करीब ३० 
भतिशत मतदाता अपने को स्वृतत्न बताते हैं और इसके लिए कम से कम कुछ 
आचित्य भी होता है। दो महान्‌ दलों मे से एक या दूसरे के साथ सम्बद्ध होने का 
दावा करने वाले शेष मतदाताओं का एक बड़ा प्रतिशत अवसर उपस्थित होनेपर 
दोनों दलों के उम्मीदवारों को मत देकर अपने टिकट को 'विभक्त' करने 
अथवा विरोधी को मत देकर अपने दल को स्तम्मित कर देने के लिए तैयार 
रहता है। इससे मनोनयन-सम्मेलनों को प्रायः अनिवार्य रूप से इस बात का 
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संकेत मिल जाता है कि किसी उम्रवादी की अपेक्षा, चाहे वह वामपन्‍्थी हो 
चाहे दक्षिण-पन्थी, एक मध्यममार्गी व्यक्ति की सफलता की सम्मावना अधिक 
है। ऑ#कलीन रूजवेल्ट ने अधिकाशतः अमिकों तथा कपकों को सयुक्त करने की 
नीति अपनायी। इसके लिए उन्होंने दोनों के कार्यक्रमों को अपनाया, पर वे 
इतनी दूर कभी नहीं गये जिससे कृषक वर्ग की स्वाभाविक कट्टरता और अनु 
दारता पर गम्मीर रूप से प्रतिकूल प्रमाव पढ़े अथवा उनका समर्थन करने वाले 
व्यक्तियों में प्रभावशाली व्यावसायियों की सख्या पर्याप्त नहीं थी। 

दूमरी ओर हाल के वर्षों में रिपब्लिकन उम्मीदवार सामान्यतया ऐसे 
व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने अपने पदारूढ विरोधियों के समी नहीं, तो अधिकाश 
लक्ष्यों का ही अनुमोदन किया है तथा जिन्होंने मुख्यतः अधिक अच्छा काम 
करने अथवा शिक्रायतों से फायदा उठाने के आधार पर ही चुनाव छड़ा है। 
जहाँ तक आन्तरांष्ट्रीय प्रश्नों का सचन्ध है, कई दशाब्दियों में ढोनों दलों के 
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की विचारधाराएँ ऐसी रही हैं कि जिनमें प्रायः कुछ 
भी अन्तर नहीं दिखायी पड़ा । 

१९०१ से, जब मेंककिनले की मृत्यु पर थिओडोर रूजबेल्ट राष्ट्रपति हुए, 
अब तक सयुक्त राज्य अमरीका में ९ राष्ट्रपति हुए हैं। इनमें तीन--थियोडोर 
रूजवेल्ट, कूलीज तथा ट्रमैन उपराष्ट्रपति थे, जो सर्वप्रथम तत्कालीन राष्ट्रपति के 
मर जाने पर राष्ट्रपति पद पर आसीन हुए। इनमें से प्रत्येक ने ऐसा रेका्ड 
स्थापित किया कि मतदाताओं ने उन्हें दुबारा चुनने के लिए उपयुक्त समझा। 
इनमें से प्रथम दो उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाने के पूर्व अपने राज्यों में गवर्नर 
थे। हार्डिंग तथा ट्रमैन सीनेटर थे। हूचर तथा टाफ़्ट अपने पृवाधिकारियों के 
मत्रिमडल के सफल सदस्य थे | फ्रेकलिन रूजवेल्ट न्यूया्क के तथा विव्सन न्यू 
जर्सी के गवर्नर थे। आइसनहावर एक महान्‌ सेनापति रह चुके हैं। उनके 
असफल प्रतिद्दन्द्रियों में से आधे से अधिक राज्यों के गवर्नर थे। यदि साधारणी- 
करण करने की अनुमति दी जाय, तो ऐसा प्रतीत होगा कि निर्वाचन के लिए 
और उससे थोड़ी ही कम मात्रा में अनुमान के लिए भी एक प्रशास्क के रुप में 
प्रसिद्धि प्राप्त करना प्रायः भावश्यक होता है। दाडिग को छोड़ कर, जो पदारढ़ 
ही मर गये, १८९२ तथा १९५२ के बीच प्रत्येक राष्ट्रति (जिसमे वे 
व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, जो उपगष्टपति से राष्ट्रपति बने थे) दूसरी बार भी 
निर्वाचित हुआ। हूबर तथा टाफ्ट इसके अपवाद थे। तीसरी बार न चुने 
जाने की परम्परा को फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने भग कर दिया हालोंकि अत्र इसे 
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भी २२ वें सशोधन के जरिये औपचारिक साविधानिक स्थिति प्रदान कर दी 
गयी है। 
उम्मीदवारों के मनोनयन के बाद जो अभियान होता है, उसके सम्बन्ध में 
कुछ और बातें यहाँ बतायी जाती हैं। विशेषकर हाल के वर्षों में यह बात 
बाहखालों तथा बहुत से अमरीकियों के लिए भी रहस्यपूर्ण रही है कि 
किसी भी अभियान मे वास्तव में कौन से प्रश्न थे। ढोनों बड़े ढलो के अन्तर 
को पहचानने में जो कठिनाई होती है, उसे बाद में ब्ताया जायगा। उनके 
कार्यक्रम अपनी अस्पष्टता के लिए बुप्रसिद्ध हो चुके हैं। जहाँ तक स्वये 
प्रतिह्वन्ददी उम्मीदवारों के अन्तरों का सम्बन्ध है, वे अपेक्षाकृत कुछ अधिक 
सष्ट रहते हैं। यदि कोई उम्मीदवार पुनर्निवांचन के लिए खड़ा होता है, तो 
उसके कार्य ही प्र वक्षतः उसके मुख्य गुण अथवा दोष माने जाते हैं। ऐसी 
रिथिति में उसका प्रतिदवन्द्दी या तो उसके कार्यों की आलोचना करेगा और जो 
लोग इससे लाभान्वित हुए हैं उन्हें अपनी ओर से विस्त करने का खतरा 
मोल लेगा या उद्देश्य का तो समर्थन करेगा, पर कार्यान्‍वय के ढग की आलोचना 
करेगा। स्वयं उसके कार्यों की भी जोस्टार जाँच की जाती है। प्र येक उम्मीद- 
वार के लिए देश के समस्त बड़े आर्थिक और क्षेत्रीय गुटों का भी कम से कम 
आशिक समर्थन प्राप्त करने के लिए. प्रयास करना आवश्यक होता है। तभी 
पं सन्दिग्ध राज्यों और स्वतत्र मतों को, जिनपर उसका निर्वाचन निर्भर करता 
! अपने साथ ला सकता है। इसका वास्तविक प्रभाव यह होता है कि इससे 
, 'बैलन कायम हाता है, जो विभाजक न होकर वास्तव में एक्‍्ताकरी होता 
| सम्भवतः अमरीका एक मात्र ऐसा चढ़ा राष्ट्र है, जिससें बडे राजनीतिक 
अभियान का ऐसा प्रभाव पड़ता है। डदहरणार्थ ब्रिटेन में निर्वाचन के समय 
"गो का विभाजन अल्यघिक स्पष्ट रहता है तथा अन्य अनेक राष्ट्रों में दलगत 
मतभेदों की सृष्टि करने के लिए आर्थिक मतमभेदों के साथ-साथ धार्मिक तथा 
जातियत मतमेदों को भी जोड़ दिया जाता है। जहाँ तक प्रश्नों का सम्बन्ध है, 
निश्चय ही कुछ ठोस मतमेद प्रायः सदा ही बने रहते हैं। स्मिथ हूवर के 
अभियान में मद्यनिरोध का प्रश्न प्रमुख था | फिर भी, विचारों के रगों की 
बाका अन्तर बहुत अधिऊ सामान्य होता है। विल्की तथा रूजदेल्ट के 
चीच सार्वजनिऊ तथा निजी अध्यवसाय के काये के प्रश्न पर मतभेद था। 
फाक्स तथा हाडिंग के वीच, यदि हाडिग के वास्तव में काई अपने विचार थे, 
आन्तरांष्रीब स्तर पर अन्य राष्ट्रों के साथ सहयोग करने की तत्परता की सीमा 
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के सम्बन्ध में मतभेद था| रूजवैल्ट तथा ट्रमैन के विरुद्ध अपने संघर्षी में डिवौ 
ने छोटी-मोटी आलोचनाएँ कर, गवर्नर के रूप में किये गये अपने कार्यों को 
प्रस्तुत कर, राष्ट्रीय एकना के लिए अपील कर तथा परिवर्तन के लिए जनता की 
इच्छा बता कर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था। आइसनहावर तथा 
स्टिवेन्सन के बीच ठोस मतमभेदों का पता लगना बहुत ही कठिन था। 

किसी मी अभियान में समस्याओं से प्रथक्‌ सघटन का कार्य बहुत ही महत्त 
पूर्ण होता-है। सघीय पदाधिकारियों, स्थानीय तथा राज्यीय दलीय समितियों, 
सघठित आर्थिक वर्गों और विशेषकर श्रमिकों के प्रयास उल्लेखनीय होते हैं। 
समाचारपत्र तथा रेडियो का भी बड़ा भाग होता है। प्रचार सघगनकताओं तथा 
प्रचारकीं के दलों का वेतन देने तथा मत खरीदने के लिए, जो अमी तक 
कुछ स्थानों में होता है, पर्याप्त कोष का होना महत्त्वपूण है। तब राष्ट्रपति के 
चुनाव से वास्तव में क्या निश्चित होता है? साधारणीकरण अत्यन्त ही कठिन है। 
निश्चय ही समय-समय पर अपने कार्यों के लिए जवात्र देने की आवश्यकता 
का स्वय बहुत महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय समस्याओं तथा 
राष्ट्रीय हित के वित्रयों पर व्य'न केद्वित करने का भी महत्त्वपूर्ण प्रभाव पढ़ता 
है, यद्यपि कभी-कभी दृष्टिकोणों के अन्तर को पहचचानना कठिन हो जाता है। 
राष्ट्रति के निर्वाचन से और चाहे जो कुछ होता हो, किन्तु वह प्रश्नों के 
ठीक-ठीक निर्णय का माध्यम नहीं होता | फिर भी, कुछ प्रश्नों का प्रकट रूप से 

निर्णय हो जाता है। सम्मवतः इसका महानतम योगठान यह है कि दोनों दलों 
के लिए ऐसे उम्मीदवारों को मनोनीत करना बहुत ही आवश्यक होता है, जो 
तत्कालीन जनमत से पर्याप्त रूप से सहमत हों। इस जनमत की गति का स्वरूप 
ज्यार की भांति अथवा सामूहिक होता है। यह सर्वसम्मति द्वारा शासन की 
प्रगाली का एक तत्त है, जो अमरीका की विशेषता है। 

राष्ट्पति को उसके विरुद्ध दोपारोपण कर हटाया जाता है। ये दोपारोपण 
केवल देशद्रोह, घूसलोरी अथवा अन्य बंड़े अपराधों ओर दुव्येवद्वारो के 
सम्बन्ध में होने चाहिए, किन्ठु अमीतक क्सिी भी राष्ट्रपति को इस प्रकार 
नहीं हटाया गया है। राष्ट्रपति जान्सन के विरुद्ध प्रम्तुत किया गया दोपारोपण का 
प्रस्ताव केवल एक मत से अस्वीकृत हो गया था। दोपारोपण का अधिकार 
प्रतिनिधि-सभा को होता है तथा वह बहुमत द्वारा किया जाता है। मुख्य न्याया- 
घीश की अध्यक्षता में सीनेट मामले की सुनवाई करती है। सज्ञा के लिए 
दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। इस ग्रणाली से जो दण्ड दिया जाता 
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है, वह पद-च्युति तथा अनहँता तक ही सीमित होता है, किन्तु दण्डित व्यक्ति 
पर साधारण न्यायीन प्रणाली के अन्तर्गत भी सुकदमा चलाया जा सकता है। 
उपराष्ट्रपति का सुझाव, नामकरण तथा चुनाव उसी ढंग से होता है जिस ढग 
से राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के जीवन काल मे उपराष्ट्रपति का एकमात्र साविधानिक 
क्तेव्य सीनेट की अध्यक्षता करना होता है और जब्र किसी प्रश्न पर बराचर- 
बराबर मत मिलता है, तब्र उन्हे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। कुछ 
राष्ट्रतियों ने अपने उपराष्ट्रपति को अपने मत्रिमंडल का सदस्य भी नियुक्त किया 
हे या कुछ दूसरा कार्य भी सुपुर्द किया है। फिर भी, इस पद का कतेव्य ऐसा 
होता है कि इसपर आरूढ व्यक्ति न्यूनाधिक मात्रा में निष्क्रिय हो जाता है तथा 
अंधकार मे विलीन रता है। वह सवोधिक महत््वपूण सकटकाल में ही प्रकाश 
में आता है और यही इस पद का औचित्य है। यदि चार वर्ष की अवधि के 
भीतर ही राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाय, तो राष्ट्रपति का उत्तरदायित्व 
कांग्रेस के एक साधारण ऐक्ट द्वारा पूरे रूप से मनोनीत किये गये उत्तराधिकारी 
पर आता है। फिलहाल उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर प्रतिनिधि-सभा के 
अध्यक्ष का खान “पक्ति से दूसरा? होता है। उसके बाद सीनेट के स्थानापतन्न 
अध्यक्ष तथा अणी क्रम से मत्रिमडल के सदस्यों का स्थान आता है। 
एक बार निवाचित हो जाने पर राष्ट्रपति के अधिकार तथा प्रभाव अत्यधिक 
हे जाते हैं। वे किसी प्रधान मंत्री के अधिकार और प्रभाव से निश्चित रूपेण 
अधिक होते हैं। स्वय सविधान ने अधिकाशत. साधारणीकरण किया है। उदाहरणार्थ 
उसमें कहा गया है कि “कार्यपालिका सत्ता (>९६४८णाए८ ए0ए2८7) राष्ट्रपति मे 
निहित होगी। ” उसे अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है, पर सीनेट 
के परामर्श तथा स्त्रीकृति के साथ यदि कार््रेस उसे इस सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार 
दे, तो उसे सीनेट के परामश और स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। 
उसे इन अधिकारियों के मत की आवश्यकता पड़ सकती है। उसे यह काम 
सौंपा गया कि वह कानून को सच्चाई के साथ लागू करे तथा सघ की स्थिति 
पम्न्ध में कांग्रेस को सूचना दे। वह कानून की सिफारिश भी कर सकता 
। वह कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। वह कानून पर निपेधा- 
धिकार का प्रयोग कर सकता है। सीनेट के दो तिहाई मत से समर्थन मिलने पर 
पह संधि भी कर सकता है। वह सशज्ञ सेवाओं का प्रधान सेनापति होता है। 
वह दोपारोय के मामलों को छोड़फर सबीय कानून के अतर्गत अपराधियों को 
क्षमा भी कर सकता है। 


ज्श 


इन सन्न सामान्य तथा विशेष अधिकारों के साथ राष्ट्रपतियों ने इस पद को 
इसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने, जो, केवल कभी- 
कभी विरोध करता है, कुल मिलाकर इस पद की महत्त्व वृद्धि के प्रति सहिण्णुता 
ही दिखायी है। इस मह्त-व्रद्धि की कहानी सरकार की महान्‌ गाथाओं में से 
एक है--यह सविधान को सामाजिक शक्तियों के अनुकूल बनाने की कहानी 
है, जिसे बड़ी भूमिका करनेवाले राष्ट्रपतियों के व्यक्तित्वों, ने नाटकीय रूप प्रदान 
किया। गणतत्र के इतिहास के प्रारभिक काल में राष्ट्रपति वाशिंगटन तथा 
राष्ट्रपति जेफससन ने अपने अधिकारों की उदार व्याख्या कर कुछ परम्पराओं की 
स्थापना कर दी। जहा तक जेफरसन का सम्बन्ध है, यह बात और भी अधिक 
उल्लेग्वनीय थी क्योंकि पदारूद होने के पहले वे स्वय इस पद के सम्बन्ध 
में एक सीमित दृष्टिकोण के ही प्रमुख समथंक के। दोनों में से कोई भी कानून 
के लिए प्रारभिक प्रयास अथवा सिफारिश करते में नहीं हिच्चकिचाया | वाशिंग- 
टन ने यह कहा |क मैं अपने सरकारी परिवार (मत्रिमडल) का स्वामी हूँ और 
काग्रम ने अन्ततः इसे स्वीकार कर लिण। राष्ट्रपति ने विदेशी सरकार से सम्पर्क 
स्थ पित्र करने का अधिकार पूर्णरूपेण अपने पास रखा। राष्ट्रपति वाशिगठन ने 
£ हिस्की विद्रोह ? में राज्य सरकारों या यहाँतक कि कांग्रेस के सम्भाव्य विवल्पों के 
विरुद्ध आन्तरिक अशान्ति को दबाने के लिए गष्टपति के उत्तरदायित्व की प्रतिष्ठा 
की। राष्ट्रपति जेफरसन ने स्वय को इस बात के लिए राजी किया कि विदेशी 
क्षेत्र पर अधिकार करने के सम्बन्ध में सविधान का मौन रहना फ्रास के साथ 
सधि करने के मार्ग में बाधक नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप लुइसाना सथुक्त 
राज्य अमरीका को मिल गया) 

दूसरा बड़ा कदम राष्ट्रपति जैक्सन से तथा बिल्कुल अलग राजनीतिक 
पार्टियों की उत्पत्ति से सम्बन्धित है। इन राजनीतिक पार्टियों के ही कारण 
वास्तविक रूप से राष्ट्रपति का चुनाव जनता हार प्रत्यक्ष क्या जाने लगा, 
जिसने राष्ट्रपति पद को वह स्थिति और शक्ति प्रदान की, जो जनता के 
समादेश के साथ सम्बद्ध होती है। इसके बाद से राष्ट्रपति सामान्यतया 
उस पार्री का नेता हो गया, जो उसे निवाचित करती थी। इससे उसे और 
भी अधिकार मिल गये। इसके साथ ही सघीय पढों पर ढलगत नियुक्तियोँ 
करने की , सरकार में परिवत्तेन के साथ सरकारी कर्मचारियों मे परिवत्तेन 
करने की प्रगाली ” (59०५ ७७7) का विम्तार हुआ, जिससे राष्ट्रपति को 
व्यक्तिगत निआओं एवं सना निर्माग करने का सुअवस्तर ग्राप्त हुआ। राष्ट्रपति 
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जैक्सन भी नीति के आधार पर कानून पर निपेधाधिकार का प्रयोग बहुत 
अधिक करते थे। पहले न्यूनाघिक रूपमे यह माने लिया गया था कि निपेधाधिकार 
का प्रयोग असाविधानिक्ता के प्रश्नों तक ही सीमित रहेगा | कानून का पालन 
कड़ाई के साथ कराने के लिए भी जैक्सन ने प्रसिद्धि प्राप्त की। 

राष्ट्रपति लिंकन ने कानून को लागू करने सम्बन्धी अधिकार तथा प्रधान 
सेनापति के अधिकार को एक से मिला दिया तथा राष्ट्रति के अधिकारों से 
और भी अधिक विस्तार किया। आपने वदस्गाहों पर घेरा डाला। स्वयसेवकों 
की माग की, राज्यीय सैनिक दलों का आहान किया। सैनिक कानून के 
अतर्गत नये अपराधों की सृष्टि की, व्यक्तिगत स्वतत्नता को स्थगित किया, 
' डक द्वारा भेजे जाने वाले पत्रों मे से कुछ प्रकाशनों को निकाल दिया तथा 
गुलामों को आजाद कर दिया। इन सत्र कार्यों के लिए उन्होंने न तो कांग्रेस 
से पृ अनुमति प्राप्त की और न न्यायालयों ने ही उनका विरोध किया। 

वीसवीं सदी के आगमन के साथ आर्थिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप की 
उद्धि से राष्ट्रपति के अधिकारों मे और मी इद्धि हो गयी। थियोडोर रूजवेल्ट 
तथा विल्सन के सुदृदद राष्ट्रपतित्व-काल में "अधिकार अदत्त काबूतों ? की 
भावश्यक्षता पूरी की जाने लगी। अन्ततः इस आवश्यकता का परिणाम यह निकला 
कि देश के आर्थिक जीवन में निरन्तर हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रशासन 
विभाग को मिल्ल गया। यह सच है कि अधिकारों का इस प्रकार का हस्तान्तरण 
अधिकाशतः अर्दध-स्वतत्र आयोगों को किया गया, किन्तु यह बहुत अधिक मात्रा 
में राष्ट्रपति द्वारा सीचे प्रशासित विमायों और अभिकरणों को मी किया गया। 

अैकलिन रूजवेल्ट के अन्तर्गत कानूत के विशेषीकृन स्वरूप में इद्धि के 
परिणामस्वरूप आवश्यक विशेषश्ञता का अस्थायी एकाधिपत्थ स्थापित हो 
।या। यह एक ऐसी बात है, जिससे सम्प्रति राष्ट्रपति-पठ के प्रभाव में और 
अधिक इद्धि होती जा रही है। फिर भी, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के साथ स्पष्टतर 
जप से सम्बन्ध सकव्कालीन नेतृत्व के सिद्धान्त का था। इस सिद्धात के द्वारा 
पेरकर चहुत कुछ “कारवाई के कार्यक्रमों? की एक ंखला के रूप में 
ज्पातरित हो गयी। इन कार्यक्रमों में सकटपूणे क्षेत्रों में व्यापक्ष अधिकारों के 
भदान किये जाने तथा तत्पश्चात्‌ प्रशासन द्वार किये जाने वाले कठोर एव 
डगामी प्रवास का समावेश था| स्थिति ऐसी थी कि जनता सुदृद नेतृत्व चाहती 
भी तथा नावकीय लोकप्रिय आकर्षण की ओर अभिमुख हो गयी। 

द्वितीय विश्वयुद्ध और उसके बाद लगातार उत्न्न होनेवाले आतर्राष्ट्रीय सकदों 
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ने रूजवेल्ट और टमेन, दोनों के अन्तर्गत, राष्ट्रति के अधिकार और प्रभाव को 


भी अधिक विस्तृत बना दिया। रूजवेल्ट ने नोसैनिक अड्डों के लिए विध्वसकों का 
सादा किया | याह्य तथा अन्यत्र गुप्त समभौतों द्वारा अन्य देशों की जनता के 
भाग्यों का अधिकाशतः निब्रदशा किया गया। सयुक्त राष्ट्रीय घोषणापत्र के 
अन्तर्गत हमारे दायित्वों को पूरा करने के लिए. “पुलिस कार्रवाई ” के रुप में 
युद्ध की घोषणा किये बिना ही सैनिकों को कोरिया में युद्ध करने का आदेश 
दिया गया। साविधानिक रूप से इस प्रश्न का निर्णय अभी तक नहीं हुआ है कि 
राष्ट्रपति स्वेच्छापूर्वक सेनाओं को यूरोप में स्थायी रूप से रख सकता है अथवा 
नहीं । विश्व-सकट के समय हड़ताल को रोकने के उद्देश्य से कांग्रेस से| 
अधिकार प्राप्त किये त्रिना ही इस्पात-मिलों पर अधिकार कर राष्ट्रपति टमेन ने 
राष्ट्रपति के अधिकार के सम्बन्ध में वत्तेमान न्यायिक सीमाओं का अतिक्रमण 
कर दिया। फिर भी, टूमेन ने मार्शल योजना और प्राविधिक सहायता 
कार्यक्रम में तथा कोरिया के मामले में जो सुदृढ़ नेतृत्व प्रदान किया, उससे 
राष्ट्रपति-पद के क्षेत्र में कोई कमी नहीं दिखायी देती । राष्ट्रपति के बढ़ते 
हुए अधिकार के इस सक्षिप्त विवरण का सर्वेक्षण करते समय कुछ ऐसे 
विचार प्रकट करना असगत नहीं होगा, जो अपेक्षाकृत अधिक प्रत्यक्ष हैं। 
सविधान ने अधिकाशतः अपने को वतंमान युग की प्रव्त्तियों तथा सुदृदृढ नेतृत्व 
और प्रशासन की मागों के अनुकूल बना लिया है। काग्रेस ने अधिकार प्रदन 
कर दिये हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिक से अधिक सहानुभूति दिखायी है। 
वास्तविक निर्णायक तत्त्व युग की सामाजिक शक्तियों से उत्पन्न एक लचीली प्रथा 
रही है। इस बात का खतरा पहले भी रहा है और कुछ हृद तक अत्र भी है 
कि वर्तमान काल के शासन के लिए. आवश्यक प्राविधिक योग्यता से अपने 
ढंग की अकेली 'तानाशाही ” का जन्म हो सकता है, पर काग्रेस ने फिलहाल 
अपने निजी कर्मचारियों की सह्ययता से इस पर अकुश लगा दिया है। इसके 
अतिरिक्त राष्ट्रपति का पद बहुत ही “व्र्यक्तीपरक” हो गया है, सम्मवतः वह 
इतना अधिक “व्यक्तीपरक? हो गया है कि कतिपय परिस्थितियों में, जिनकी 
कल्पना की जा सकती है, उससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस्पात-मिलों की 
जब्ती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय हाल में दिया था, उससे 
सकेत मिलता है कि वह खतरे के प्रति जागलक है तथा स्पष्टतः भविष्य के 
खतरों को दृष्टिगत रखते हुए चल रहा है। 
प्रधान मत्री के अधिकार तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ इसकी ठुलना स्पष्ट 


छ््दध 


- है। वर्तमान युग में समस्याओं पर ध्यान कैन्द्रित करने के लिए नाटकीयता की 
! आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति पूर्णरूपेण यह नाटकीयता प्रदान करता है। 
- इसके लिए नेतृत्व तथा सच्चाई की आवश्यकता होती है तथा यहाँ भी यह 
- पद पर्यात्त रूप से उपयुक्त प्रतीत होता है। 
पर राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख भी है। राज्य के प्रमुख के रूप में राजा का 
: यह कार्य व्यापक्तर, एकताकारी निष्ठाओ को प्रोत्साहित करने में राजा के 
समारोहात्मक कार्य का एकमात्र मानवीय समानान्तर है। ध्वज तथा सविधान 
. राजा के ग्रतीकात्मक कार्यों का अधिकाशतः बोध कराते हैं, पर राष्ट्रपति का 
., ँम्मान भी, उसके निवोचन तथा नीतियों के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो 
जाने के बावजूद, कम नहीं है। जनता ने भी इस विशेष कार्य को पहचानने 
तथा इसका सम्मान करने में और दलगत उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति द्वार इसका 
दुरुपयोग किये जाने पर क्रोध करने में आश्चर्यजनक प्रतिभा का परिचय दिया है। 
अमरीकी जनता का विश्वास है कि इस पद से उनका बहुत मला हुआ है। 
परिवर्तन के लिए. केवल मामूली सुझाव सुनायी पड़ैते हैं तथा सामान्यतया 
इन्हें बहुत कम समर्थन प्रात्त होता है। निर्वाचक मेडल प्रणाली में, जो आधुनिक 
नहीं रह गयी है, कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, पर परिवर्तन का जो भी 
पुकाव दिया जाता है, उसमें सामान्यतः राज्य इकाइयों द्वारा निवोचन की 
पद्धति के मूल्यों को बनाये रखने की चिंता व्यक्त की जाती है। मनोनयन 
प्रणाली को नियमित बनाने सम्बन्धी सुझाव का अच्छा सम्थन किया जाता है, 
क्योंकि इस प्रकार उम्मीदवारों के चुनाव में जनता को अपनी इच्छा व्यक्त 
करने का अधिक अवसर प्रास होगा। अवशिष्ट अथवा अनिश्चित मूल्यवाली 
अशासलनिक सत्ता के विकास पर व्यक्त की जानेवाली चिन्ता इस्पात उद्योग पर 
अधिकार के मामले में न्यायालय के पूवोल्लिखित निर्णय द्वारा दूर हो गयी है। 
राष्ट्रपति का चुनाव एक ही बार ६ वर्ष तक के लिए करने के सुझाव के प्रति 
ठोस समथेन नहीं दृष्टिगोचर होता । कुछ राजनीतिक वैज्ञानिकों को छोडकर 
ब्रिटिश ससदीय प्रगाली के अनुप्तार शासन-पद्धति बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव को 
बाहर में कोई भी समर्थक नहीं मिलना। राष्ट्रपति-पढ के सम्बन्ध में स्वयं 
राष्ट्रति की तथा जनता की धारणा पर राष्ट्रपति के लोकप्रिय चुनाव का जो 
व्यापक प्रभाव पड़ता है, उसका यदि विचार किया जाय, तो इस सिद्धान्त का 
समर्थन भी मुश्किल से ही किया जा सकता है कि क्वल काग्रेस ही जनता का 
प्रतिनिधित्व करती है। 
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राष्ट्रपति-पद 


अमरीकी शासन-प्रणात्ली पर लिखे गये अधिकाश नित्रंधों में प्रशासन 
विभाग को विधि-निमोण, प्रशासन एवं न्याय विभागों की विभाग-त्रयी की एक 
इकाई मानने की प्रथा-सी रही है, परन्तु स्वय यह विभाजन अब उतना साथक 
नहीं रह गया है, जितना वह किसी समय था। इसका यदि कोई और कारण 
नहीं, तो यह धारणा अवश्य है कि स्वयं सविधान के मूल रूप में मण्डल विधि 
निर्माण और यहाँ तक कि न्यायविभाग का कार्य भी राष्ट्रपति को सौंपा गया था 
ओर काग्रेस को अत्यधिक प्रशासनिक अधिकार दिये थे। अभी हाल' से स्वय 
शासन की प्रक्रिया को अधिक गद्दराई के साथ समझा जाने लगा है, जिसके 
फलस्वरूप न केवल इन श्रेणियों के सैद्धान्तिक प्रत्युत इनकी निरतर उपयोगिता 
पर भी गम्मीर रूप से सन्देह किया जाने लगा है। नेतृत्व, लक्ष्य-स्वीकृति, 
आर्थिक गुटों के वीच सामजस्य और आयोजन जैसी प्रक्रियाएँ सम्भवतः अधिक 
सार्थक हो सकती हैं। 

अमरीकी प्रशासन विभाग के अन्तगेत तकंसगन रूप से स्पष्ट दो पहलओं पर 
ध्यान देना लाभदायक है। ये दो पहलू यथ्टपति का कार्यक्षेत्र और नौररशाही 
हैं। आयोजन और नियत्रण के काये मे राष्ट्रपति के साथ सीधा सम्बन्ध रखनेवाले 
अभिकरण राष्ट्रपति के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, जब कि नीकरशाही में ऐसे 
कई विभाग और कई अभिकरण सम्मिलित हैं, जिनका सम्बन्ध राष्ट्रीय जीवन के 
विशेष पहलुओं से है। राष्ट्रपति के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित अधिक्राश बातों 
की--किन्तु समस्त बातों की नहीं--ठुलना लाभदायक रीति से उस बात से 
की जा सकती है, जिसे ब्रिटन में “सरकारी नियत्रण? कहा जाता है। 

आज हम जिसे “बड़े पम्ाने की सरकार! कहते हैँ, उसकी सफलता में-- 
अथवा उसकी सम्मावना में भी--राष्ट्रपति पद जसी सस्थाओ का बड़ा हाथ 
होता है। यह तो स्पष्ट है कि उसके आवश्यक तत्त्वों म॑ वित्तीय नीति, जिसमें 
व्यय का नियत्रण, कराधान तथा सामाजिक लक्यों को पूरा करने के लिए उनवा 
उपयोग भी शामिल है, आर्थिक-आयोजन का घनिष्ठ रुप से सम्बद्ध कार्य अभि- 
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करणों में सामझत्य की स्थापना, कमेंचारियोे| से सम्बन्धित नीतियों, विधानमण्डल् 
और जनता के साथ सम्पर्क, प्रशासन का गठन, बाछुनीय सरकारी कार्यवाहियों 
या अधिक सरल शब्दों मे, आयोजन और नियत्रण के क्षेत्रों की खोज करने के 
काये सी शामिल है। 

यहाँ अपरीफा की राष्ट्रीय सरकार के वर्तमान विराद स्वरूप को संक्षेप में 
बताना ठीक होगा। २-५ लाख नागरिक कर्मचारी तथा सशस्त्र सेनाओं के 
' ३१ लाख सैनिक प्रत्यक्ष रूप से नियुक्त हैं। वार्षिक व्यय लगभग ८० अरब 
डालर का होता है, जिसका प्रावः ई- भाग भूत, वर्तमान और भविष्य की राष्ट्रीय 
प्रतिरक्षा से प्रद्यक्ष सम्बन्ध रखता है। प्रायः ५० अरत्र डालर सेना के लिए 
है, आठ अख डालर एक या दूसरे रूप मे--मुख्यतः सैनिक सहायता के 
रूप मे--विदेशी सहायता पर व्यय किया जाता है। ६ अरब डालर कण पर 
भय किया जाता है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के राष्ट्रपतित्व-काल में संघीय 
सकारने जितती धनराशि व्यय की, उतनी रक्त उसके पहले राष्ट्र 
के सारे अत्तित्य के दौरान में भी खर्च नहीं हुई थी। टमैन के राष्ट्रपतित्व- 
कण से कराधान के जरिए जितना धन इकछा किया गया, वह पहले के 
पभी वर्षो मे एकत्र की गयी रकम से ज्यादा था। इस में रूजवेल्ट के राष्ट्रपतित्व 
की भवधि भी सम्मिलित है। यदि डालर की ऋ्रवशक्ति से हुए. परिवर्तनों 
को सी दृष्टिगत रखा जाय, तो मी इस स्थिति मे अधिक अन्तर नहीं पड़ता। 

संघीय सरकार मे (गणना की प्रणाली के अनुसार) विभागों की सख्या 
२०० ओर ४०० के बीच हैं, जिनमें से लगभग ६५ विभाग सीधे राष्ट्रपति के 
अन्तगत आते हैं। यह वात भी मह्त्वपूण है कि सम्प्रति राष्ट्र की पचमाश 
भूमिपर सरकार का स्वामित्व है, यद्यपि इस प्रऊार की अधिकाश थूमि जेगल, 
परागाह और रेगिस्तान ही है। अधिकाश राज्यो से संघीय कर्मचारियों की 
पेख्या उन राज्यों की सरकारों के कर्मचारियों की सख्या से ज्यादा है। 

राष्ट्रतति इतने विशाल सगठन का नियंत्रण और निर्देशन क्सि ह॒द तक और 
किन साधनों से करते हैं और साथ ही राष्ट्र के तथा अपनी पार्दी के नेता के 
स्प में अपने अन्य उत्तरदायित्वों को सी कैसे निमाते हैं ! राष्ट्रपति से अत्यन्त 
निकट सम्बन्ध रखने वाले अभिकरणो के, जिन्हें हमने सामूहिक रूप से “ राष्ट्रपति 
ज कायक्षेत्र? की संज्ञा प्रगव की है, आकार और प्रभाव में हाल में जो 
इड्धि हुई है, बह सत्र प्रकार से इस सम्बन्ध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धव्ना है। 

विभागों के प्रमुखों एव कुछ सुख्य अभिकरणों के प्रधानों को मिला कर 
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निर्मित “मंत्रिमण्डल ? के प्रभाव में गत एक सौ वर्षों मे निश्चित रूप से हाहे।. 
हुआ है। सारी बैठकें गोपनीय 'प्रशासकीय बैठकें ! होती हैं और उनकी विषय- क्‍ 
सूची के सम्बन्ध में जनता को कुछ भी पता नहीं चलता। आम तौर से, राष्ट्रपति 
इस गुट के साथ विचार-विमर्श के लिए एक या दो समस्याएँ पेश कर देता है या 
एक या दो सदस्यों के पास भी ऐसे विपय हो सकते हैं, जिन्हें वे स्वय उपस्थित 
करना चाहते हैं। यह स्पष्ट है कि अब वह पहले की तरह मुख्य नीतियों पर 
विचार करने और उन्हें स्वीकार करने का माध्यम नहीं रहा। समय का 
अभाव तो है ही, परन्तु सदस्य भी अपने कई अभिकरणों के काम से इतने 
अधिक परेशान या दबे रहते हैं कि वे दूसरों की समस्याओं पर अधिक 
गभीरता से ध्यान नहीं दे पाते। सामान्यतः अन्तर-विभागीय बातो पर 'तदयथे 
सलाहकारी ! (एडह्ाक) या अधै-स्थायी समितियों विचार करती हैं, जिनमें 
प्रधानों का प्रतिनिधित्व साघारणत उनके सहायक अधिकारी ही करते हैं। 
कामकाज में होनेवाली देरी और रुकावट के बारे में ब्रिटेन का जो अनुभव है, 
वह कुछ ऐसी ही स्थिति की ओर इंगित करता है। समन्वयकत्तों (कोआर्डिनेटर), 

जो कठोर प्रशासनिक उत्तरदायित्वों से मुक्त रहता है, मंत्रिमण्डलीय सचिवालय, 
मत्रिमण्डलीय समितियॉ--ये सब ब्रिटिश पद्धतियों हैं, जो इस बात के प्रमाण हैं 
कि सरकार के यंत्र पर उस समय कितना अधिक बोझ पडता है, जब बढ़ें 
अभिकरणों के प्रधानों से आयोजन और नियत्रण के क्षेत्र में काम करने की भी 
अपेक्षा की जाती है। फिर मी, अमरीका के मत्रिमण्डल के विपरीत, ब्रिटिश 
मंत्रिमण्डल ने पूर्वकाल के अपने विशाल महत्त्व तथा सामूहिक उत्तरदायित्व को 
अभी तक कायम दही नहीं रखा है, बल्कि उसमें वृद्धि भी की है। 

अब अमरीका में आयोजन और नियंत्रण के कतिपय केन्द्रीय अमिकरण 
“राष्ट्रपति के कार्यालय ? में ही शामिल कर लिये गये हैं। 

सर्वप्रथम सचिवों, निजी सलाहकारों तथा प्रशासनिक सहायकों के राष्ट्रपति 
के व्यक्तिगत कर्मचारी-मंडल का उल्लेख किया जा सकता है। प्रशासनिक 
सहायकों की सख्या आम तौर से छः होती है, जो अनेक महत्त्वपूर्ण कार्य करते हैं। 
एक सहायक राष्ट्रपति के निजी मामलों की, दूसरा सार्वजनिक सम्पर्क की और 
तीसरा सेना के साथ सम्पर्क की निम्मेढारी निभाता है। आवश्यकतानुसार या 
राष्ट्रपति के निश्चयानुसार दूसरों को टलीय नीति-निर्धारण में सहायता करने के 
काये जैसे विभिन्न कार्य सोंपे जा सकते हें) यद्यपि सम्पर्क उनका सर्वाधिक 
विशिष्ट कार्य होता है, तथापि उनके कार्यो में बहुत अधिक लचीलापन और 


घर 


कुछ-कुछ गोपनीयता होती है। इसमें रत्तीमर भी संदेह नहीं कि राष्ट्रपति के 
निणयों के पीछे श्वेत-मवन के इस सचिवालय का अत्यन्त महत्वपूर्ण हाथ होता 


. ह, परन्तु वह कितना महत्त्पपूण और किस सिलसिले में होता है, इन प्रश्नों का 


। 
| 


उत्तर भावी इतिहासकार ही दे सकेगे। 


बजट-विभाग का इससे सी अधिक महत्त्व है। यहीं अनुमानों पर केन्द्रीय 
नियत्रण और समन्वय होता है, जो अन्त मे वार्षिक बजट के रूप में सामने आता 
है। विभिन्न विभाग और अभिकरण का्ग्रेस के समक्ष जो अतिरिक्त विधेयक पेश 
करना चाहते हैँ, उनके प्रस्तावों पर नीति की दृष्टि से निर्णय करने का उत्तरदायित्व 
भी बजट-विभाग पर ही होता है। प्रशासन-दक्षता तथा सगठन का सर्वेक्षण 
फरनेवाली केन्द्रीय इकाई भी यहीं स्थित होती है। अन्त में साधारण पैमाने पर 
आकड़ा सम्मन्धी केन्द्रीय नियत्रण भी यहीं लागू होता है, जिसके द्वारा अनुसधान- 
कायकर्मों के अंग के रूप में अन्य अभिकरणों द्वारा भेजी जाने वाली प्रश्न-सूचियों 
का अग्निम रूप से स्वीकृत किया जाना आवश्यक होता है। बजट-विभाग के 
जरिए ही राष्ट्रपति खर्च की मदो के सिलसिले में अपनी वित्तीय नीतियों पर 
अमल करते हैं। इसी विभाग के जरिए उन्हें शासन की सारी स्थिति के 
सम्बन्ध में सर्वोत्तम सूचना मिलती है। विभागो की स्वतत्र प्रद्नत्तियों को दबाने में 
तथा अधिकार क्षेत्र विषयक एवं अन्य अन्तर विभागीय विवादों का निबटारा 
करने में बजट-विभाग उनका साथी है। अनुरोध किये जाने पर बजठ-विभाग 
कांग्रेस का भी सर्वेक्षण (सर्वे) करता है। 

सम्भाव्यता की दृष्टि से बजट-विभाग के समान ही आधशर्थिक परामशदाता 
परिषद भी महत्त्वपूर्ण है, यद्यपि वह किसी भी प्रकार वास्तविकता की दृष्टि से 
उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है। इस परिषद का काम राष्ट्रपति के पास ऐसी नीतियों 
की सिफारिश करना है, जिनसे, उसके मत में, राष्ट्र का अर्थतत्र सुदढ और 
विकासशील रहेगा। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए; उसके पास विश्लेपकों 
का छोटा-सा परन्तु अत्यन्त प्रमावकारी स्टाफ! (कर्मचारी वर्ग) रहता है। 
इस परिपद्‌ की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रति केवल ऐसे नीति-सम्बन्धी 
निर्णय ही नहीं करते, जो उनके विचार में प्रशासनिक विभाग के अधीन हैं 
पोल्क काग्रेस के पथप्रदर्शन के लिए. वह उसको एक सदेश भी देते हैं, 
जिसमें उनके नि्णेय एवं उनकी सिफारिश रहती हैं। यह आर्थिक प्रतिवेदन 
संसदीय संयुक्त समितिके सुपुर्दे कर दिया जाता है, जो अपने कर्मचारी वर्ग की 
सहायता से इसका और विश्लेषण करती है और बाद में वह ऐसी कार्यवाही की 


प्प्रे 


सिफारिश करती है, जो, उसकी राय में, प्रस्तावित संसदीय कार्यवाही के 
बढ़ाने के लिए. ठीक हो। फिर मी, अभी तक परिषद को राष्ट्रपति एवं विमागों ऐे 
साथ अपने काम को एकीकृत करने में विशेष सफलता नहीं मिली है। 

राष्ट्रपति के कार्यालय में, जैसा कि इस समय उसका स्वरूप है, राष्ट्रीय सुरक्ष 
परिपद्‌ (नेशनल सिक्‍युरियी कीसिल), प्रतिरक्षा सगठन कार्यालय (आफिस 
आफ डिफेस माबिछाइजेशन) और केन्द्रीय खुफिया अभिकरण भी हैं। पहली 
दो सस्थाएँ आवश्यक रूप से आयोजन का काम करती हैं और अन्य अभिकरणो के 
अधिकारी ही अधिकाशतः इनके पदेन सदस्य हैं। प्रतिरक्षा-सगठन कार्यालय 
प्रतिरक्षा के आर्थिक तथा उत्पादन विषयक पहलुओं में समन्वय करने के लिए 
तथा अन्य सभी कार्यों के लिए राष्ट्रपति का अभिकर्तता है। सरकार में समितियों के 
बीच समन्वय रखने की आवश्यकता का अच्छा उदाहरण राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ के 
रूप में मिलता है। व्यावहारिक दृष्टि से यह कितनी प्रभावशाली है, यह विवाद का 
विपय है। ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक इसने अपने नाम को साथैक नहीं 
किया है । केन्द्रीय खुफिया अभिकरण एक प्रकार से इन समस्त अभिकरणों के 
समूह के महत्त्त्की ओर सकेत करता है । सोवियत कम्यूनिज्म तथा स्तत्र 
विश्व के विश्वव्यापी संघ्ध की समस्या सभी दृष्टियों से एक ऐसी समस्या 
है, जिसका अनुभव वर्तमान युग में तीत्रतम रूप से किया जाता है| यह इतना 
अधिक महत्त्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति ने अनुमव किया है कि सुरक्षा, खुफिया और 
साधन-लोतों के सगठन की शक्तियों किसी साधारण विभाग के अन्तर्गत नहीं 
बल्कि स्वय श्वेत-मबन में ही (राष्ट्रपति कायोलय) में होनी चाहिए | यह स्पष्ट 
है कि इसे किसी भी विभाग की अपेक्षा अधिक महत्त्व दिया जाता है | 

जो समस्याएँ, उत्पन्न होती हैं, उनका अध्ययन करने के लिए समय-समय पर 
राष््रपति-पद्‌ के अन्तर्गत कतिपय आयोगों का निर्माण भी किया जाता है। 
साधारण रूप में इन में ऐसे प्रतिष्ठित नागरिक लिये जाते हैँ, जिनका जीवन के 
उस पहलू से सम्बन्ध होता है। ये प्रत्वक्षतः ब्रिटेन के शाही कर्मीशनों के 
अमरीकी समानान्तर होते है | ऐसे कार्यों के लिए, राष्ट्रपति को विशेष निधि 
दी जाती है और परम्परा के अनुसार इस निधि में से इन क्मीशनों के कर्म- 
चारियों के काम पर दिल खोलकर पैसा खर्च होता है। राष्ट्रति को दी गयी 
निधि के बारे में पहले से ही कुछ निश्चित नहीं किया जाता | द्वाल ही में जो 
विशेष महत्व के कमीशन स्थापित हुए, उन से सार्वजनिक सनिक प्रशिक्षण, 
नागरिक स्वतंत्रता और जल्नीय साधनखोतो के क्मीशनों के नाम उल्लेसनीय 


व्ः्डे 


हैं। वे सरकार की “बढती हुई सीमा” का प्रतिनिषित्व करते हैं तथा कांग्रेस 
अपनी स्थायी या विशेष समितियों द्वारा अधिक बार जो जॉच करवाती है या 
नियमित रूप से स्थापित विभाग या अभिकरण जो जाच कार्य करते हैं, उनके 
कार्यो और इन कमीशनो के कार्यों में बहुत अधिक अन्तर नहीं होता | राष्ट्रपति-पद्‌ 
के अन्तगंत कतिपय अन्य अमिकरणों को शामिल करना भी उचित है, भले ही 
वे अपनी कानूनी स्थिति के कारण राष्ट्रपति के तत्कालिक नियंत्रण के अन्तर्गत 
अपेक्षाकृत कम रहते हैं। उदाइरण के लिए, आयोजन और प्रशासन के महत्त्व- 
पूणण काये वित्त-विभाग तथा फेडरल रिजव सिस्टम (सघीय सुरक्षित निधि पद्धति) 
के प्रशालक मडल (8०श0० ० ७०४७०) को करने पडते हैं। कांग्रेस के 
विशेष अधिकार को, विशेषतः करों के मामले में, छोड़कर कराधान एवं 
सरकारी कार्यक्रमों की धनपूर्ति और ऋण का प्रच्रध वित्त-विभाग के जिम्मे है 
जनकि संघीय सुरक्षित निधि-पद्धति का प्रशासक-मडल बैंकिंग और साख का 
काम देखता है। उसकी स्थिति भी अर्द्ध स्वतत्र है शर्लोंकि राष्ट्रपति ही 
प्रशासक-मंडल (बोडे आफ गवनेस ) को नियुक्त करते हैं। प्रायः इन दोनों के 
विचारों में मेल नहीं खाता और राष्ट्रति को तब अवश्य ही हस्तक्षेप 
करना पढता है। सघीय कर्मचारियों के बारे में नीतियों बनाना और उनको 
कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व समवतः नागरिक सेवा आयोग (सिविल 
सर्विसिज कप्तीशन) का है। सदस्यों की नियुक्ति हो जाने पर (जो सीनेट की सह 
मति से राष्ट्रपति करते हैं) कमीशन काफी आजादी से अपना काम करता है। 
काग्रेस की नागरिक सेवा समितियों के साथ उसके सम्बन्ध स्वाभाविक रूप से 
घनिष्ठ होते हैं क्योंकि इस क्षेत्र के कानून बनाना इन समितियों का काम है। 

नये सर्वेसाधारण सेवा प्रशासन (जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन) की भी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती। खरीद, पुरातत्व और कुछ निर्माण-कार्य इत्यादि 
साधारण श्रेणी के जो छिटपुट कार्य थे, वह इसके जिम्मे आ गये हैँ। इस 
प्रशासन के प्रधान को मी राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। 

लेखेक्षण तथा लेखा-जोखा के काम सामान्य लेखा-जोखा कार्यालय के क्षेत्र में 
भाते हैं। यह एक ऐसा अमिकरण है, जो प्रशासन से विल्कुल स्वतंत्र है 
तथा जिसे काग्रेस विधान निर्माण विभाग का एक भाग समझती है। वहुधा 
अतर्कंसगत कह कर इस व्यवस्था की आलोचना की जाती है, पर अभी तक 
इस पर इन आलोचनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि काग्रेस का 
विश्वास है कि यह नौकरशाही की उत्तरदायी आलोचना का एक लोत तथा 


खच की वैधानिकता के सम्बन्ध में कुशल एवं निष्पक्ष नियत्रण रखने का एक 
साधन है। 

यह सभव है कि सामान्यतः राष्ट्रपति-पद्‌ और उसके मुख्य अंग के रूप में 
राष्ट्रपति का कार्यालय सरकार का एक लचीला एवं विकासशील अंग ऐिद्ध 
होगा। राष्ट्रपति को जो काम करने पड़ते हैं, वे इतने अधिक महत्त्वपूर्ण होते हूँ 
तथा उन्हें ठीक तौर से सम्पन्न न करने पर इतना बड़ा दण्ड दिया जाता है कि 
“बड़े पैमाने की सरकार! की सफलता अथवा विफलता इसकी प्रमावशीलता 
पर ही निर्भर करती है। आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र की सरकार का कोई भी 
एक व्यक्ति, चाहे वह राष्ट्रपति हो, प्रधानमत्री हो या तानाशाह हो, अकेले निय- 
त्रण एवं सचालन नहीं कर सकता। जिस बात को स्पष्ट रूप से नहीं समझा 
जा रह है, वह यह है कि अभिकरणों के प्रमुखों को लेकर बनाया गया मत्रिमण्डल 
भी यह काम नहीं कर सकता। यह स्पष्ट है कि सरकार का भविष्य समस्त 'साधा- 
रण? अभिकरणों पर प्रभाव डालने वाले कतिपय सर्वोपरि कार्यों को सस्थाओं का 
रूप प्रदान करने के साथ बँघा हुआ है। ये कार्य ऐसे हैं, जिनको प्रभावित 
अमिकरणों की समिति ठीक से निभा नहीं सकती, क्योंकि उसके सदस्य पहले-से 
ही कार्यब्यस्त रहते हैं और अपने अमिकरणो में उनका न्यस्त स्वार्थ रहता हैं-- 
समय की तो वात ही जाने दीजिये, जो बहुधा इसमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व होता है। मितव्ययितापूर्ण और सुयोग्य प्रबंध, कर्मचारीवर्ग एवं खरीद जैसे 
मामलों में उचित एकरूपता, नीति का एकीकरण, लक्ष्यों को दष्टिगत रख कर 
आयोजन करना, राष्ट्र के सामान्य अर्थतत्र पर दूरगामी प्रभाव डालने वाले 
वित्तीय विपयों, हिसात्र-किताब तथा प्रबन्ध के साधन के रूप में प्रशासनिक 
विश्लेषण और सार्वजनिक सोमनस्य के कार्य--ये ऐसे मामले हैं, जिन्हें स्वयं 
उन्हीं के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में मी पूर्णतया और अधिकाश रुप से प्रारम्मिक 
तौर पर मी, अनेक विभागो के जिम्मे नहीं छोडा जा सकता। ये कार्य केन्द्रीय 
सरकार द्वारा ही सम्पन्न किये जा सकते है, जिसका अर्थ यह है कि प्रधान 
प्रशासक के "निर्देशन, समन्वय एवं आयोज्न! सम्बन्धी महान ढायित्वों के 
निर्वाह मे उसके अधिकार को सस्था का रुप प्रदन कर उस अधिकार का 
विस्तार किया जाय। 

इसी प्रकार कांग्रेस सी टन सर्वोपरि कर्तव्यों मे रचि लेती है। विनियोग 
समितियों, आर्थिक प्रतिवेदन की सयुक्त समितियों (ज्वाइट कमिटी आन दि 
इकानामिक रिपोर्ट), वित्त और उपाय एवं साथन समितियों के सम्बन्ध मं यह कथन 


पद 


अत्यधिक सत्य है। सरकारी कार्यवाहियों सम्बन्धी समितियाँ और नागरिक सेवा 
समितियां इस विषय में इससे थोड़ी ही कम रुचि रखती हैं। इन समितियों और 
रष्ट्रपति-पद के अन्तर्गत तत्सम्बन्धी इकाइयों के आपसी सम्बन्ध बहुत ही प्रेमपूरण 
हैं। इससे इस विचार को कुछ बल मिलता है कि अमरीकी सरकार में एक 
तरफ राष्ट्रपति-पद्‌ और इन समितियों तथा दूसरी तरफ नौकरशाही एव कांग्रेस 
की “प्रमुख विषयों ” की समितियों के बीच वास्तविक सीमाएँ निधोरित हैं। 


्ज 


हे 


नोकेरशाही 


संघीय सरकार के काये इतने बढ गये हैं कि राष्ट्रीय जीवन के बहुत कम 
पहलू उसके नियमन के क्षेत्र से नहीं, तो उसकी रुचि के क्षेत्र से बाहर रह गये 
हैं। यह इृद्धि अमिकरणों की संख्या की अधिकता में इतनी अधिक परिलक्षित 
होती है कि बहुत कम व्यक्ति, यदि ऐसे व्यक्ति हों, वास्तव में उसको पूर्ण 
रूप से समझ सकते हैं। अतः इस विशाल नोऊरशाही का वर्णन करने के लिए 
प्रारम्म में ही यह सकेत दे देना आवश्यक है। वैसे ही यह वर्णन अनिवाय रूप में 
अत्यन्त सरल होगा तथा केवल थोडे-से अपवादों पर ही व्यान दिया जायगा। 
लगमग विगत शताब्दी के अंत तक इस नोकरशाही में होने वाले प्रमुख 
परिवर्तन प्रायः पू्णेरूपेण मत्रिमडलीय स्तर के विभागों के विकास एवं उनकी 
सख्या में इद्धि से सम्बन्धित होते थे। सर्वेप्रथम विदेश, युद्ध तथा कोप विभागों 
की स्थापना की गयी, पर इसके तत्काल बाद ही नौसेना, न्याय तथा डाक विभाग 
सामने आये। बाद में स्वराष्ट्र (आन्तरिक) एवं कृपि-विभागों का विकास हुआ। 
वाणिज्य, श्रम तथा वायुसेना विभाग अपेक्षाकृत अधिक आधुनिक हैं। वायुसेना 
विभाग की स्थापना के साथ ही सशस्त्र सेना की तीन शाखाओं को एक ही 
उच्च प्रतिरक्षा विभाग के अतर्गंत मिला दिया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा तक कल्याण 
विभागो की स्थापना १९५३ में हुईं। अन्य सघीय गतिविधियों, यथा जन-कार्य, 
यातायात तथा गह-निर्माण को सी विभागीय स्तर प्रदान करने का प्रयास किया 
गया, पर अभी तक इस सम्बन्ध के प्रयास असफल ही हुए हैं। सामान्यतया 
किसी भी विभाग के निर्मांग के पूर्व उसके सामान्य क्षेत्र में किसी न किसी 
प्रकार के कार्यालयों (807०४०५) या अमिकरणो की स्थापना की जाती है। ये 
कार्यालय अथवा अभिकरण किसी वत्तमान विभाग के साथ आवश्यक रुप से 
विशेष रूप से सम्बद्ध नहीं होते। जहा तक अन्य विभागों का, विभेषतः श्रमविभाग 
का सम्बन्ध है, उनका निर्माण पहले से ही विद्यमान किसी विभाग का उपविभाजन 
करके किया गया। कुछ विभाग स्वय कई उपविभागों की “ नियत्रक झम्पनियों ' के 
समान ईं, लिन्हें दुविधा के लिए एक वाय मिला दिया गया होता है, पर मिनके 
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मध्य उससे अधिक तनिक मी समानता नहीं होती, जितनी समानता अन्य 
विभागों के कतिपय कार्यालयों के साथ द्दोती है। उदाहरणा्थ, आन्तरिक विभाग 
अन्य कार्यों के मध्य इण्डियनों के मामलों, क्षेत्र तथा द्वीप, मछंली तथा 
वन्य पशु, भूमि व्यवस्था, राष्ट्रीय उद्यान तथा भूमि को आजाद करने से सम्बन्धित 
कार्यों की देख-भाल करता है। इनमे से प्रत्येक कार्य एक प्रथक्‌ कार्यालय के 
भिम्मे है। 

वास्तव में कार्यालयों का विकास प्रारम्भ से ही न्यूनाधिक मात्रा में निरूतर 
रूप से होता रहा है। फिर भी, गत २४ वर्षों के भीतर ही ऐसे अभिकरण, 
उन्हें औपचारिक रूप से विभाग की सज्ञा नहीं दी गयी हैं, स्वय विभागों से 
मी अधिक बंडे हो गये हैं। आज इनमें से कई अमिकरण ऐसे हैं, जो सिवा 
नाम के नियमित विभागों से तनिक भी भिन्न नहीं है, इनमें से कुछ के प्रमुख 
अत्र राष्ट्रपति के आमत्रण से मत्रिमडल में बैठते हैं। प्रतिरक्षा सगठन कार्यालय 
तथा सघीय आवास अभिकरण सम्भवतः सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, पर वीसियों से 
अधिक अन्य ऐसे अभिकरण हैं, जिनके प्रमुख पीछे राष्ट्रपति के समक्ष प्रति- 
वेदन प्रस्तुत करते हैं। 

इसके अतिरिक्त एक दूसरे ढंग का मी अमिकरण होता है जिसे स्वतंत्र 
आयोग ” कहा जाता है। इस अमिकरणों की उत्पत्ति सरकारी निवमनों के साथ 
हुईं। इन्हें अर्थव्यवस्था के कुछ भागों यथा रेल तथा टक यातायात, व्यापार, 
विद्युत, सचार, हवाई उड्डुयन, तटकर इत्यादि का काम सुपुर्द किया जाता है। 
इस सम्बन्ध से इन्हें जो अधिकार प्रात हैं, वे अन्य विमागो अथवा अभिररणों 
के अनेक अधिकारों से वास्तव से भिन्न नहीं होते। समय-समय पर इन्हें वततमान 
अथवा नये विभागों में मिला देने के प्रस्ताव आते रहते हैं। आयोग के 
सदस्यों की सख्या तीन से लेकर ग्यारह तक होती है। सीनेट के अनुमोदन से 
राष्ट्रपति आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। बहुत से कानूनन द्विपक्षीय होते हूँ। 
नियुक्ति निर्धारित वर्षो के लिए की जावी है तथा किसी आयुक्त के कार्यकाल के 

अन्तर्गत उसे हटने के लिए. गष्टरपति का अधिकार सामान्यतया सीमित ही होता 
है। इनकी स्थापना करने में सामान्यतः कांग्रेस का जो उद्देश्य होता है, उसी के 
अनुसार ऐसा किया गया है। ऐसी आशा की गयी थी कि ये आवोग अधिक 
स्वतत्र होकर कार्य करेगे और पक्षपात तथा राष्ट्रपति के दबाव से मुक्त रहेंगे। 
यह आशा पयोप्त रुपसे पूरी हुई है। राष्ट्रपति के अधिकार को अधिक से अधिक 
छायामात्र कहा जा सकता है। इससे कभी कभी पूरी सरकार करे मीतर लमत्वव 


प्स्डे 


की गंसीर समस्याएं उत्पन्न हो गयी हैं। यह वात विशेषकर तब सत्य होती है, 
जबकि आयोग का प्रशासनिक कार्य न्यायिक कार्य को ओमकल कर देता है, जैता 
कि अधिकाशतः होता है। आयोग के अध्यक्ष को कुछ विशेष प्रशासनिक 
अधिकार देने की ग्रच्नत्ति पायी जाती है, जिससे इस बात का और अधिक 
प्रमाण मिलता है कि आयोग के उत्तरदायित्व के स्वरूप में परिवत्तन हो रहा है। 
अन्ततः इंगलैंड के समान अमरीका में भी “गवर्नमें> कारपोरेशन ” (सरकारी 
निगम) का विकास हो गया है। अमरीका में मी इसका इस कारण से काफी 
समर्थन किया गया है कि इस प्रशासनिक प्रणाली में कुछ स्वतत्रता तथा 
लचीलेपन की मात्रा निहित है, जो अधिक दकियानूसी ढंग के अभिकरणों में 
नहीं है। सामान्यतया, पर हमेशा नहीं, कारपोरेशन की स्थापना किसी विशिष्ट 
प्रायोजना को कार्यानिवित करने अथवा किसी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का संचालन 
करने के लिए की जाती है। इनमें से टेनेसी घाठी अधिकारी मडल 
(7४07८556९ एथ॥6ए० &प०१9) सर्वाधिक प्रसिद्ध है, पर सरकार के उधार 
देने के समस्त क्षेत्र में इस प्रकार के अनेक निगम हैं, जिनमें से कुछ अन्य 
विभागों तथा अभिकरणों से जुड़े हुए हैं। 

इन विभिन्न विभागों, अमिकरणो, आयोगों तथा निगमों की पूर्ण सूची देने 
का प्रयात्ष न करते हुए इनमें से मुख्य के विषय में सकेत दे देना तथा उनके 
मुख्य काये अथवा कार्यो पर ध्यान देना, यदि उनके शीर्षक पर्याप्त रूप से 
वर्णनात्मक नहीं है, उपयोगी होगा। 
१ विभाग है 

१ राष्ट्र (॥४४6) ४ विदेशी समस्याएँ, तथा नीति, जिनमे सासक्ृतिक आदान- 
प्रदान सम्मिलित है। 

२ कोप : आस्तरिक राजस्व, चुगी, कोप का सरक्षण, मुद्रा, ऋण, आन्तरिक 
वित्त, नशीले पदाथों पर नियत्रण, गुतचर विभाग, तटीय रक्षक 

३ सुरक्षा . 'चीफ्स आफ स्टाफ”, अछ्तनों का मूल्याकन 

प्राप्ति समन्वय : अनुसधान तथा विकास, गोला-बारद 

(क) स्थल सेना : स्थल सेना, मनोवैज्ञानिक युद्ध कौशल, नागरिक कार्य 
बिनमें बन्दस्याह प्रतिठान भी सम्मिलित हैं, वाठ नियत्रण तथा आन्तरिक 
नोकानयन 

(ख) नौसेना 

(ग) वायुसेना 
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४ न्याय : सुकदमा चलाना, संघीय खुफिया विभाग, देशान्तर वास तथा 
नागरिकता प्रदान करना, कारागार, विदेशी सम्पत्ति 

५ डाऊघर 

६ आन्तरिक : क्षेत्र, इडियनो के मामले, जल तथा विद्युत-खोत, मछली 
तथा वन्य पद्च, राष्ट्रीय उद्यान, सावेजनिक भूमि, तेल तथा खनिन खोत 

७ कृषि : कृषि विकास तथा नियम व हाट व्यवस्था, भूमि सरक्षण, क्षषि 
ऋण, फसल वीमा, देहात का विद्युतीफरण, वन है 

८ वाणिज्य ६ जनगणना, साख्यकीयविभाग, जहाजरानी, सार्वजनिक सड़के, 
व्यापार प्रबंधन, राष्ट्रीय उत्पादन, खु॒-विभाग, तट तथा भूूसडल सवक्षग, पेटेप्ट, 
प्रतिमान, नागरिक उद्धुयन। 

९ श्रम : कामदिलाऊ केन्द्र, श्रम प्रतिमान, कमेचारियों का मुआवजा, 
श्रमविषयक भाकंडे, महिलाओं की समसस्‍्याएँ: 

१० स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कल्याण : सामाजिक बीमा, बाल कल्याण, खाच्च 
तथा औदधि, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, इत्ति-पुनवोस 
२ अमिकरण 

संघीय सुरक्षित निधि प्रणली (7208४ ॥१८5श४४ 598069)) ह 

( प्रशासक-मंडल ) (छ0थात ० (505९7709), बैंकिंग, ऋण, भाथक सुच्द्ता 

(आशिक दायित्व) 

राष्ट्रीय श्रम सस्पके पर्षेद 

आवास तथा गह वित्त अभिकरण 

रेलमार्ग सेवा-निदृत्ति पद 

भूतपूर्व सैनिक प्रशासन 

राष्ट्रीय मध्यस्थता पर्पद (रेलमार्गों के लिए) 

सघीय मध्यस्थता तथा समभीता सेवा 

राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिष्ठान 

विदेशी का प्रशासन 

पूचना अभिकरण पूर्ति 

सामान्य सेवा प्रशासनः सार्वजनिक भवन, प्राचीन ग्रथ रक्षा यह, पूर्ति तथा प्राति 

वायुयान विद्या के लिए राष्ट्रीय परामशंदात्री समिति 

प्रतिरक्षा यातायात प्रशासन 

संघीय नागरिक प्रतिरक्षा मशासन 


प्र 


प्रतिरक्षा संगठन कार्यालय 

चुनाव सेवा प्रणाली 

स्मिथसोनियन इस्टिट्यूशन : अजायबघर। 

कलाकक्ष 

सरकारी मुद्रण कार्यालय (विधानमंडलीय प्रतिष्ठान का एक भाग) 

सामान्य लेखाजोखा कार्यालय (विधानमडलीय प्रतिष्ठान का भाग) 

कांग्रेस का पुस्तकालय (विधान मडलीय प्रतिष्ठान का एक भाग)।-- 
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कापीराइट (सर्वाधिकार) 

वानस्पतीय उद्यान (विधान मडलीय प्रतिष्ठान का भाग, जिसका प्रशासन 
काग्रेस-भवन (केपिटल) के शिल्पी करते हैं। 
२ स्वतत्र आयोग 

नागरिक सेवा आयोग 

आतराज्य वाणिज्य आयोग : रेलवे, मोटर यातायात 

नागरिक उद्शुयन पर्षद्‌ 

जहाजरानी प्रशासन (वाणिज्य विभाग में, पर अधिकाशतः स्वशासित) 

आणविक शक्ति आयोग 

युद्ध दावा आयोग 

सिक्यूरिटी तथा विनिमय आयोग 

संघीय व्यापार आयोग : व्यापारिक व्यवहार 

संप्रीय सचार आयोग 

संघीय विद्युत आयोग 

४ निगम 

टेनेसी घाठी अधिकारी मंडल 

पुनर्निमाण वित्त निगम 

संघीय डिपाजिट वीमा निगम 

आन्वरिक जलमार्ग निगम (वागिज्य विभाग से सम्बद्ध ) 

सघीय फसल वीमा निगम (कृषि विभाग से सम्बन्धित) 

निर्यात-आयात बैंक 

पनामा नद्वर कम्पनी ही 
प्रशासनिक व्यवस्था के आधुनिक विज्ञान ने कुछ दृव तक इन इकाइयों में से 
प्रत्येक्ष के संघ्य्न में एकरूपता ला दी है। 

ष्््‌ 


४ 
के 


सामान्यतया प्रत्येक का एक राजनीतिक प्रसुख होता है। बह राजनीतिक इस 
अथ में होता है कि उसकी नियुक्ति सीनेट की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा की 
जाती है। सामान्यतया, पर सदा नहीं, ऐसा प्रमुख इस अर्थ में दलीय होता है 
कि वह राष्ट्रपति के दल का सदस्य होता है और वह सामान्यतया राष्ट्रपति 
की नीति का अनुमोदन करता है। यह बात स्वतत्र आयोगों के अध्यक्षो के 
सम्बन्ध में अधिक सत्य है, जहाँ उन्हे असामान्य अधिकार ग्राप्त रहते हैं। 
ऐसी राजनीतिक नियुक्तियों सें सामान्यतया प्रमुख और सहायक सचिवों, 
प्रशासकों तथा कुछ कार्यालयों के प्रसुखों की नियुक्तिया भी सम्मिलित हैं। 
फिर भी, इनमें से अनेक प्रमुख पेशेवर व्यक्ति होते हैं, जिनकी नियुक्ति दलगत 
कारणों पर विचार किये बिना होती है तथा जो अपने काये दलीय नीति के 
अनुसार नहीं करते हँ। राजनीतिक प्रमुख स्वभावतः अपने विभाग या अमभि- 
कण के लिए उत्तरदायी होता है, पर यदि वह बुद्धिमान है, तो वह अपनी 
गतिविधियों को अधिकाशतः नीति तथा सार्वजनिक स्तर तक ही सीमित 
रखेगा। इस प्रकार सामान्यतः उससे निकट सम्पर्क में रहने वाले एक या 
अधिक “कार्यकारी व्यक्ति? रहते हैं। सम्भवतः वे अवर सचिवों या सहायक 
पचिवों के रूप में रहते हैं। उसके चारों ओर कतिपय कर्मचारी सेवाएँ मी 
होंगी, जिनमें सामान्यतया एक बजट अधिकारी, एक कर्मचारी निर्देशक, एक 
आयोजना इकाई, एक कानून्ती विभाग, एक जन सम्पर्क अधिकारी, एक 
कांग्रेस सम्पर्क कार्यालय तथा एक प्रतिवेदन इकाई सम्मिलित रहती है। इसके 
वाद कार्योलयों की एक »खला होगी, जिनमें से प्रत्येक का एक प्रमुख होगा। 
ये कार्यालय इकाई के वास्तविक कार्य सम्पन्न करते हैं। तत्पश्चात्‌ इन्हें सभागों 
(0090/) में उपविभाजित कर दिया जायगा | कार्यालय-स्तर पर नामकरण 
जितना हर होता है, उससे सी अधिक अ्रमोत्यादक वह इस बिन्दुपर 

जाता है। 

अधिकाश विभागों तथा अमिकरणो की, यहाँ तक कि कार्यालयों की सी व्यापक 
क्षेत्रसेवाएँ होती हैं। कुछ का सघटन तो राज्य के आधार पर होता है तथा 
ऊँछे मामलों में प्रशासनिक सुविधा के क्षेत्रों की स्थापवा की जाती है। किन्हीं 
भी दो विभागों अथवा अभिकरणों की क्षेत्रीय सेवाएँ बहुत कम एक ही प्रदार 
की होती हैं और इससे अतिरिक्त कठिनाइयों की दृष्टि होती है। क्षेत्रीय सेवा 

जरूप तथा विशालता का कुछ मूल्याकन इस बात के अनुमब द्वाग किया जा 
जकता है कि संघीय नागरिक कमचारियों में से केवल दस प्रतिशस वास्तन में 


ष्ड्रे 


वाशिंगनन क्षेत्र में काये करते हैं। विकेन्द्रीकरण वर्गीकरण तथा स्थानीय सहयोग 
के लिए. अवसर अवश्य प्रदान करता है, पर साथ ही साथ उससे नियत्रण दी 
समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। 

प्रशासन निर्णय करने की एक प्रक्रिया है। इससे अनेक पूर्णतः 
स्वाभाविक बातें पैदा होती हैं। फिर मी, वे ऐसी होती हैं, जो कुल मिलाकर 
सरकार को एक प्रकार से रहस्यात्मक बना देती हैं। निर्णय करने की प्रक्रिया 
केवल यह नहीं है कि एक इकाई का प्रमुख अपने ऊपर के अधिकारी की 
सहमति से कुछ निर्णय कर लेता है। वास्तविकता इससे बहुत दूर है। 
अमरीकी शासन प्रणाली में ब्रियिश प्रणाली के समान ही ऐसी पद्धतियों की 
भरमार है, जिनके द्वारा निर्णय के पूर्व सम्बन्धित दलो को उस पर मत प्रकट 
करने का सुअवसर मिलता है। इस पर केवल सम्बन्धित अभिकरण के भीतर 
तथा बाहर के दलों को ही मत प्रकट करने का अवसर नहीं मिलता, बल्कि 
बहुधा शासन से बिल्कुल बाहर के ठढल भी इस पर मत प्रकट करते हैं। मत 
एकत्र करने के लिए आधुनिक प्रशासन मे सुनवाई, परामशंदात्री समिति, अन्तर- 
अमिफरण समिति इत्यादि तरीके अपनाये जाते हैं। वास्तव में यह कोई नहीं 
जानता कि वर्तमान अमरीकी शासन में कितनी अन्तर-अभिकरण समितिया 
विद्यमान हैं। हाल मे किये गये एक सर्वेक्षा से, जिसे किसी भी प्रकार पूर्ण 
नहीं कहा जा सकता, इस प्रकार की लगभग चार सी समितियों का पता चला था। 
इनमे से कुछ का कानूनी आधार था। बहुत अधिक समितियों की स्थापना 
प्रशासनिक आदेश से की गयी थी, किन्तु इनमें से अनेक समितियों की 
उत्पत्ति स्थिति की आवश्यकताओं का अनुभव कर स्वतः स्कूर्त रूप से की गयी। 
सम्बन्धित बाहरी दलों के साथ सम्प्क के क्षेत्र में मी, जो समान रूप से महत्व- 
पूर्ण है, कानून द्वारा औपचारिक रूप प्रदान क्ये जाने से लेजर सम्बन्बित द्वितो 
के अनोयचारिक प्रतिनिवित्व तक सारी बातें उसी प्रकार होती हैं। जो लोग 
यह समभने हैं कि विशेष हितों का प्रचार” अविकाशत काग्रेस तक ही 
सीमित है, वे यह वात बिल्कुल नहीं जानते कि कानून बनाने से राष्ट्रीय जीवन 
में निरतर हस्तक्षेप तक शासन के त्वरूप में जो परिवर्तन हो गया है, उसके 
परिगाम स्वरूप ऐसे प्रयास बहुगुणित हो गये हैं, जिनके द्वारा सम्बन्धित पक्ष 
समुचित अभिकरण को अपने दृष्िकोगों से प्रभावित करते हैं। (उदाइरणार्थ तद- 
कर आयोग का काम विशेष रूप से अत्यधिक आयात से प्रभावित दलों की 
शिकायतों को सुनना दे) अन्तत- इस बात पर य्यान देना चाहिए. कि अमि- 

९४ 


गा अत प्मकम्पु का _ ताक, 


करणों को अधिकाशतः अपना कुछ काम करने के लिए. शासन के भीतर तथा 
बाहर अन्य अभिकरणो से सम्पक स्थापित करने की अनुमति है। इस अधिकार 
का सबसे विचित्र प्रयोग प्रतिरक्षा अभिकरणों द्वारा अनुसघान ठेक़ों के सम्बन्ध 
में, जिनकी सख्या बहुत ही अधिक होती है, किया जाता है। शासन का जाल 
सभी जगह पहुँचता है, यह बात सही है । 
ब्रिटिश पद्धति की तुलना मे अमरीकी संघीय सरकार के कर्मचारियों में 
समानता तथा असमानता भी है। नियुक्तियों मे अभी तक राजनीतिक सरक्षण 
का बहुत बडा हाथ होता है । फिर भी, यह अन्तर पहले की अपेक्षा अब कम 
है। यह कहना कठिन है कि सयुक्त राज्य अमरीका में अभी भी कितने पदों के 
लिए होनेवाली नियुक्तिया दलीय विचारों से प्रभावित होती हैं | स्थायी अभिकरणों 
में डाक घर तथा न्याय विभाग में ही निश्चित रूप से ऐसी बातें बहुधा होती 
हैं। फिर भी, गत दो दशाव्दियो की अवधि एक ऐसी अवधि रही है, जिसमे 
सकटकालीन अभिकरणों की स्थापना अमरीकी शासन की एक उल्लेखनीय 
विशेषता रही है। इन सकट्कालीन अभिफरणों में से पहले वर्ग की स्थापना 
मंदी का सामना करने के लिए हुईं। दूसरा वर्ग द्वितीय विश्व युद्ध के समय 
आया। अन्य सकटकालीन अभिफरणों का सम्बन्ध युद्धोत्तकाल की नाटकीय 
घटनाओं से है। इन अभिकरणों के ' सकटकालीन ” स्वरूप से ही निस्सदेह ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हो गयी और अब्र भी होती है, जिसमें कांग्रेस के सदस्य तथा 
भत्तारूढ दल के सगठन के प्रभावशाली सदस्य सामान्यतः अल्प योग्यता वाले 
ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिनमें वे वास्तविक रुचि रखते हैं, किसी न किसी 
भकार के पद प्राप्त कर सकते हैं। इन व्यक्तियों को सामान्य प्रतियोगिता- 
परीक्षाओं का सामना नहीं करना पड़ता। जो लोग नियुक्त किये जाते, उनमें से 
पहुत अधिक व्यक्तियों ने, जिनमें सामान्य प्रतियोगिता में उत्तीर्ण व्यक्ति भी 
पम्मिलित थे, कांग्रेस के सदस्यों तथा दलीय अधिकारियों की सिफारिशों के 
पत्र पेश किये। इन पत्रों को बहुत आसानी से प्राप्त किया गया था तथा हो 
सकता है कि चुनाव पर उनका प्रभाव पडा हो अथवा नहीं भी पडा हो। 
ब्रिटिश सिद्धान्त के समान ही अमरीकी सिद्धात भी यही है कि नीति 
निर्धारक पदों पर सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए। 
ब्रिटेन मे इनकी संख्या बहुत कम मानी जाती है और इन पढों के लिए प्रायः 
पूर्ण रूप से ससद के सदस्यों के मध्य से ही चुनाव किया जाता है। सयुक्त राज्य 
अमरीका में ऐसे पदों की सख्या काफी अधिक है। ऐसे पदों में प्रत्येक अभि- 


प्र 


करण के प्रमुख से घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध पद भी होते हैं, जैसे अनेक कार्यों 
के सुख्याधिकारी, अधिकाश सहायक सचिव तथा विभागीय या अभिकरण के 
प्रधान कार्यालय के अनेक परामशदाता तथा सहायक स्वतत्न आयोगों के 
अधिकाश सदस्यों के पद भी इन्हीं में सम्मिलित होते हेँ। नीति-निर्माताओं 
के इस वर्ग मे भी बहुधा पेशेवर व्यक्तियों की नियुक्तियाँ की जाती हैं तथा 
सरकार के बाहर से अत्यन्त योग्य व्यक्तियों को मी (जो दल से सम्बद्ध नहीं 
होते) नियुक्त किया जाता है। पोस्टमास्टर जनरल पद्‌ पर डोनाल्‍डसन, विदेश 
मत्री के पद पर माशल तथा आर्थिक सुरक्षा प्रशासक के रूप में हाफमैन की नियुक्ति 
इन दोनों श्रेणियों में जाती है। अमरीकी पद्धति के अन्तर्गत अब मी राज्यीय 
और स्थानीय दल्लीय सगठनों के सदस्यो को भारी सख्या में पोस्टमास्टरों, 
संघीय अटर्नेयों, सघीय न्यायाधीशों तथा सकटकालीन अभिकरणों के स्थानीय 
प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया जाता है| ब्रिटिश और अमरीकी पद्धतियों में 
यही वास्तविक अन्तर है और इससे अमरीकी पद्वति को असदिग्ध रूप से क्षति 
पहुँचती है। अभी हाल तक आन्तरिक राजस्व के कलक्टर सी इसी वर्ग में 
आते थे। ऐसी बात नहीं है कि दलीय सिफारिश को स्वीकार करने से पूर्व केन्द्र 
द्वारा कतिपय योग्यताएँ, नहीं निर्धारित की जातीं, क्योकि सामान्यत इस प्रकार 
की योग्यताएँ निधोरित की जाती ६। यो कहा जा सकता है कि ये नियुक्तियों 
अधिकाशतः उस सरक्षण ग्रणाली के प्रमुख अवशेधो का प्रतिनिवित्व दरती है, 
जो अनेक दशाब्दियों तक सघीय प्रशासन के एक बहुत बढ़े भाग की विशेषता 
बनी रही। बाद के वर्षों मे एक के बाद दूसरे गुट को “अन्दर लिया जाता 
रहा है? अर्थात्‌ योग्यता के आधार पर नियुक्त तथाकथित “वर्गक्कित सेवा? मे 
सम्मिलित किया जाता रहा है । इस प्रकार अब केवल थोडे-से ही वग ऐसे 
रह गये हैं, जहा पुरानी व्यवस्था प्रचलित है | 
वर्गीकृत सेवा? शब्द का प्रयोग उन कर्मचारियों के लिए. क्रिया जाता हे 
जिनकी नियुक्ति कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर नियुक्ति-विपयक 
सघीय व्यवद्वार के प्रतिमान से होती है, जिनका वर्गीकरण कार्य, कार्यकाल, छुट्टी 
और सेवा-नि्नत्ति के प्राववानों के आवार पर किया जाता है। कुल मिलाकर 
इनमें लगभग ८ लाख व्यक्ति ड । इस श्रेणी के कर्मचारियों के अतिरिक्त 
कर्मचारियों के कतियय वर्गों की, विशेषत. विदेश विभाग की विदेश-सेवा 
के कर्मचारियों की अपनी निजी योग्यता-पद्धतिवा होती हैं। फिर भी, सम्प्रत्ति 
वर्गीद्त सेवा तथा नागरिक कर्मचारियों की छुल संरपदा में जो इतना भारी 
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अन्तर है, उसका कारण सैनिक तथा संकटकालीन अभिकरणों में अस्थायी 
फमेचारियों की बहुत बड़ी सख्या का होना है। मजदूरों की, जो इस वर्ग से बाहर 
हैं, सख्या भी इसका कारण है। प्रथम वर्ग के अधिकाश लोगों की नियुक्ति 
प्रतियोगिता के आधार पर की जाती है, पर इन्हें स्थायित्व नहीं मिलता। 
अपरीका में योग्य अकुशल मजदूरों की जो कमी है, वह इस बात का प्रमाण 
है कि इनमें से अधिकाश को दल्लीय सरक्षण नहीं मिलता। 
हाल के वर्षों मे पेशे के रूप में सरकारी नोकरी की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गयी 
है, हालांकि यह उतनी नहीं है, जितनी कि ब्रिटेन में। नियुक्ति सामान्यतया 
प्रतिद्दन्द्विता पर की जाती है। सामान्यतः उच्चतर श्रेणियों मे इस प्रतियोगिता 
का रूप प्रायः पूर्णतः यही होता है कि पहले के रेकार्ड का मूल्याकन किया जाता 
है तथा उम्मीदवार की मुलाकात ले ली जाती है। हाल मे ही एक स्पष्ट प्रवृत्ति यह 
देखी गयी है कि विश्वविद्यालयों के सर्वश्रेष्ठ स्वातकों को नौकरी की ओर आइष्ट 
करने तथा उन्हें नौकरी पर बनाये रखने का प्रयास किया जाता है। यह प्रयास 
अधिकाशतः सफल भी हुआ है। इस प्रद्धत्ति का एक बड़ा कारण अपने “ प्रशास- 
नात्मक वर्ग ? की भर्ती तथा उसे कायम रखने में ब्रिटेन का अनुभव रहा है। 
इस स्तर पर भी नियुक्ति सामान्यतया (यद्यपि अब सदा ऐसा नहीं होता) 
विशेष ज्ञान पर आधारित रहती है। ब्रिटेन की अपेक्षा इस पर अधिक जोर 
दिया जाता है। जो परीक्षाएँ, होती हैं, उनमे अभिकरण के विषयों यथा अर्थ- 
शाज्र, कृषि, इंजीनियरिंग, वन, आनन्‍्तर्राट्रीय सम्बन्ध इत्यादि पर विशेष रूप से 
जोर दिया जाता है। अमरीका में जिस सीमा तक उच्चतर पदो पर सरकार से 
भाहर के व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, वह दोनों राष्ट्रों के मव्य एक दूसग 
महत्त्वपूर्ण अन्तर है। शासन की महान प्राप्ति इसके लिए. आशिक रूप से 
उत्तरदायी है, क्योंकि इस प्रगति के परिणामस्वरूप सरकार के भीतर पदोन्नति 
के लिए विशेषज्ञों तथा प्रशासनिक कर्मचारियों की सख्या ब्हुत ही कम प्रतीत 
हुईं। फिर भी एक दूसरा और समान रूप से महत्वपूर्ण कारण इस अमरीकी 
पृत्ति में निहित है कि किसी वर्तमान पद अथवा यहाँ तक कि किसी 
पत्तमान प्रकार के पेशे को भी आवश्यक रूप से स्थायी नहीं समक्ता जाता। 
इस इृष्टिकोण से उत्फट भाकाक्षा तथा ब्यत्रता दोनों का भाग है। इसी प्रशार 
ब्रिटेन की अपेक्षा अमरीका में व्यावसायिक्न जीवन की जो अधिक प्रतिष्ठा होती 
) उसका सी इस दृष्टिकोण में मह्व्वपूर्ण भाग होता है। व्यक्तिगत लाभ 
अथवा कर्तत्य की पुकार पर अमरीकी जन-सरकार या ब्यवसाब ऊे लिए कार्य 
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करते हैं। विश्वविद्यालयों के अधिकाधिक छात्र मी ऐसा ही करते हैं। यह 
एक ऐसी बात है, जो छात्रों पर युद्ध के प्रभाव से प्रोत्साहित हुई है, किनत 
किसी भी प्रकार उसी तक सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो लोग सघीय 
नौकरियों में कलक॑ के रूप में प्रवेश करते हैं अथवा अन्य किसी अत्यन्त साधारण 
स्तर से कार्य प्रारम्म करते हैं, वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, सायकाल 
अपनी शिक्षा जारी रखते हैं। उदाहरणार्थ वाशिंगटन में किसी भी समय करीब 
२९५ हजार या इससे अधिक कमेचारी आशिक रूप से विश्वविद्यालय में 
अध्ययन करते हैं। प्रायः समी सघीय अमिकरण सेवा काल में प्रशिक्षण कार्यक्रम 
निधोरित करते हैं। 

जत्र पद की अवधि, छुद्दी, अवकाश लाभ पर विचार किया जाता है, तंत्र 
वेतन भी अनाकर्षक प्रतीत नहीं होता। क्लरकों का वेतन व्यक्तिगत रोजगार 
की तुलना में अधिक है। पेशेवर वेतन विश्वविद्यालय के बिभागों के वेतन 
के समान है। प्रारम्मिक पेशेवर वेतन ३,४१० डालर है, पर जैसा कि बताया 
गया है, बहुत अधिक लोग इससे अधिक वेतन पर भी सरकारी नौकरी प्रारम्भ 
करते हैं। अप्रशासनिक पेशेवर वेतन नगण्य अपवादों को छोड़कर अधिक 
से अधिक ११,८०० डालर तक जाते हैँ। वकीलों तथा डाक्टरों के लिए यह 
वेतन इतना कप है कि उत्तम कोटिके अधिक वकील और डाक्टर इस में नहीं 
रह सकते। प्रशासनिक कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है, वह निजी उद्योगो में 
काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन की ठुलना में ओर भी कम होता है। 
इनकी उच्चतम वेतन सीमा १४,८०० डालर है तथा इतना वेतन पानेवाले 
व्यक्तियों की सख्या पचास से कम ही है। पदोन्नति से प्रथक्‌ वेतन इद्धि का 
प्रतिमान निधोरित रहता है। एक अभिकरण से दूसरे अभिकरण तक पदोन्नति 
बहुधा की जाती है। यह बात शोचनीय है कि राज्यीय सरकारों के साथ कर्मे- 
चारियों की अबला-बदली बहुत कम होती है, तथा स्थानीय सस्थाओं के साथ 
तो ऐसा और भी कम किया जाता है। फिर भी, कुल मिलाकर अमरीकी सरकार 
ने, विशेषकर गत २० वर्षों में, सशिक्षित एवं गतिशील पेशेवर सेवा की 
दिशा में अत्यधिक महान्‌ प्रगति की है। 

पढ से हटाना मुश्क्लि, सम्मवतः बहुत ही म॒ुश्क्लि होता है, पर इसका 
कारण कानूनी बाघाएँ: नहीं, प्रत्युत वे राजनीतिक और अन्य प्रकार के दबाव हैं, 
जिनका प्रयोग सामान्यतः बर्खास्तगियों को रोकने के लिए किया जाता है। 

सवीय जनसेवा की व्यनि क्‍या है? इसका साधारणीकरण करना फ्ठिन 
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है। हल में भ्रष्टाचार के जो भी मामले बाहर आये हैं, उनसे अधिकांश 
सरक्षण-प्राप्त तथा अस्थायी कर्मचारी ही सम्बन्धित थे। इस रहस्योद्घाटन की 
प्रतिक्रिया द्वेष या निन्‍दा न होकर आघात हुई है। नोकरशाही की कुछ परम्परा- 
गत खामिया कुछ क्षेत्रों में स्पष्ट परिलक्षित होती हैं। काम बहुत अधिक होता 
है। फिर भी, प्रशासन को जितनी मात्रा में काम सुपुदें किया गया है, उसे 
दृष्टिगत रखते हुए सामान्यतया यह विचार प्रकट किया जाता है कि योग्यता, 
कर्तव्यनिष्ठा, पयोप्त बुद्धि से ऐसी आशा है कि हाल में जो प्रगति हुई है, वह 
नारी रहेगी। ब्रिटिश प्रतिमान से जो व्यवस्था की गयी है वह फिजूल खन्े 
प्रतीत हो सकता है। फिर सी, श्रम बचाने के तरीकों को काम मे लाने, 
शीघ्रता तथा कुशलतापूर्वक काम करने के अनेक ऐसे उदाहरण हैं, जो अमरीकी 
अध्यवसाय के सर्वश्रेष्ठ रूप को प्रकट करते हैं। 
प्रशासन के स्वरूप को बहुत ही कम समझा जा सका है। निश्चय ही 
श्सकी अधिकाश बातें व्यक्तियों, दलों तथा सस्थाओं को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान 
करने से सम्बन्धित हैं। कुछ अभिकरणों के, जिनमें सैनिक अमिकरण उल्लेख- 
नीय है, विशेष कार्य होते हैं, जो स्वयं विचित्र हैं। इनका सम्बन्ध कार्यवाही का 
भार तथा कार्यवाही की तैयारी से है। फिर भी, अधिकाश शातिकालीन गति- 
विधियों तथा अनेक युद्ध-सकटकालीन गतिविधियों के मूल में दो बातें निहित 
होती हैं, जिनका विशेष रूप से डल्लेख करना आवश्यक है। 
इनमें से पहली बात वह सीमा है, जिस सीमा तक नोकरशाही में अभिकरण- 
भुवकिल सम्बन्ध का अमल किया जाता है। दबाव डालने वाले वर्गों तथा 
फीस पर विचार-विमश करते समय हम पहले ही इस बात की ओर ध्यान आक्ृष्ट 
कर चुके हैं कि किस हद तक आधुनिक समाज तथा आशुनिक अर्थव्यवस्था में 
विकेन्द्रीकरण हो गया है। हमने इसका मूल कारण औद्योगिक और कृषि-उत्पादन के 
तथा सेवा-व्यापारों एव पेशों के कार्य के विशेषीकरण में हूँढा है। हमने बताया है 
कि चूँकि अब इस बात को समझा जाने लगा है कि आर्थिक सघर्ष में सरकार का 
हस्तक्षेप कितना अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए इन अनेक गुटों का 
वजाव राजनीति मे एक अत्यन्त शक्तिशाली तत्व बन गया है। परिणामस्वरूप 
जोसी कानून बनते हैं, उनका रूप अधिक से अधिक लक्ष्य की घोषणा के समान 
होता है। यह घोषणा एक या बहुत से वर्गों की ओर से होती है। इसके साथ 
हो नोकरशाही में एक अमिकरण की स्थापना की जाती है, जिसे इस लक्ष्य की 
पूर्ति के लिए हमेशा कार्यरत रहना पड़ता है । इसी कारण अमरीकी नोकरशाही में 


श्र 


) 
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प्रशासन पर नियंत्रण 


ब्रिटिश शासन का सिद्धात स्पष्ट है क्योंकि उसमें ससद प्रशासन पर 
नियत्रण करती है। यह मत्रियों को उत्तरदायी माना जाता है। सामान्य नीति 
पर, विशेषकर राजा के भाषण तथा अनुमान पर बहस के समय, प्रश्न पूछे जाते 
हैं। प्रश्नोत्तर काल के जरिये प्राथमिक रूप से जनता के समक्ष विवरण प्रस्तुत 
किया जाता है। कुछ बड़े प्रश्नों पर यदि ससद अनुभव करती है कि उसे 
अपने सदस्यों तथा नोकरशोही के अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, तो 
बह शाही आयोग तथा विभागीय समिति से सहायता लेती है। सामान्यतः यह 
बात प्रभावशाली रूप से मान ली जाती है कि स्वयं नागरिक सेवा के कर्मचारी 
को प्रचार तथा आलोचना से बचाया जायगा। यह भावना भी पर्यासत रूप से 
पायी जाती है कि मितव्ययिता जैसे विषयों में सरकार द्वारा किया जाने वाला 
आन्तरिक नियत्रण तर्कसगत रूप से पर्यास है। 

जो लोग ऐसी स्पष्ट पद्धति के अम्यस्त हैं, उनपर इसी प्रकार के कार्यों को 
सम्पन्न करने के लिए अमरीकी काग्रेस द्वारा किये जाने वाले अनेक उपायों की 
रुक्षता तथा विशालता का मिथ्या प्रभाव पड़ सकता है। जनता के समक्ष जो 
कोई भी चीज आती है, वह बहुधा या तो इतनी अधिक विशिष्टतापूर्ण 
या इतनी अधिक नगण्य होती है कि उसके मूल में जो तर्क निहित होता है, 
उस पर ध्यान ही नहीं जा पाता। 

“ नियंत्रण ” शब्द का प्रयोग जनता द्वारा इतने अनुत्तरदायी ढंग से किया 
जाता है कि प्रारम्भ में ही यह समम लेना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक अथे क्या 
है। जैसा कि पहले के अध्याय में बताया गया है, नोकरशाही से एक विशाल 
अन्तर्निहित शक्ति की उत्पत्ति होती है--यह एक ऐसी शक्ति है, जो यदि 
कानून द्वारा निधोरित सीमाओं के अन्तर्गत तथा निवाचित अधिकारियों की 
नीतियों तथा अन्य माध्यमों में प्रतिबिम्बित जनता की इच्छा के अनुसार कार्य 
करे, तो वह सार्वजनिक हित का एक प्रभावशाली साधन बन सकती है। दूसरी 
ओर यह शक्ति अपने खश का ही नाश कर सकती है। वह अधिकाशतः 
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अपने ही विस्तार एवं स्थायित्व में रचि रखनेवाली होती है ओर स्वय एक 
कानून बन सकती है। सोवियत साम्यवाद के मूल क्रान्तिकारी उत्साह ने 
वर्तमान पुलिस राज का जो रूप धारण कर लिया है, उसे अनेक व्यक्ति इसी 
प्रशार का मानते हैं। इसके अलावा इसकी ईमानदारी तथा सच्चाई का मी 
महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। आन्तरिक तथा बाह्य नियत्रण से इस बात का बहुत हृद तक 
आश्वासन मिल सकता है कि यह शक्तिशाली व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में न 
चली जाय, जो निरकुश हों, हार्लोकि अधिकाशतः ऐसे मामलों में अन्तिम निर्णय 
वे आध्यात्मिक शक्तियों ही करती हैं, जो अधिकाशतः जनता के साइस का निर्माण 
करती हैं। जनता की दृष्टि में नियत्रण की समस्या कुशल संचालन से सम्बन्धित 
रहती है अर्थात्‌ मितव्ययिता, अनेक कार्यों का प्रभावशाली कार्यान्‍वय तथा समग्र 
नौररशाही में समन्वय की स्थापना। सख्या में इद्धि, अधिकारी वर्ग की स्वतंत्रता 
अथवा स्वेच्छाचारिता में अत्यधिक चद्धि तथा अधिकारी वर्ग जिन व्यक्तियों 
और गुरों के साथ व्यवहार करता है, उन व्यक्तियों और गु्ों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव 
डालने वाली इतनी अधिक बातों के आ जाने के परिणामस्वरूप नौकरशाही 
की अपनी निजी राजनीतिक शक्ति बहुत अधिक हो गयी है। बहुधा इसमें 
निर्वाचन की उस प्रक्रिया को ही प्रभावित करने की क्षमता होती है, जिस पर 
इसका नियत्रण निरमर करता है। इसके अलावा अमरीकी दृष्टिकोण से 
एक नये और महत््वपूणे तत्व के नियेत्रण की भी आवश्यकता है। यह एक 
ऐसा तत्त है, जो अनेक पहलुओं से अत्यधिक विवादास्पद है। यह तत्त्व वफादरी 
का तत्न है, जिसे विगत युगों में सुनिश्चित माना जाता रहा है, किन्तु जिसे अब 
वसा नहीं माना जा सकता। अन्ततः स्वयं नीति-निणय का अधिकाश भाग प्रशा- 
सन्‌ में अन्तर्निहित होता है। उदाहरणार्थ विदेशी सम्पर्क तथा सशत्त्र सेना के 
निदेशन में ऐसे निर्णय के अधिकार दिये गये हैं, जिनका बाद मे समर्थन करने 
के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहता। दूसरा उदाहरण अधिकार की शक्ति का 
है, जो कृषि जैसे किसी क्षेत्र का प्रशासन करनेवाले एक सरकारी अमिकरण को 

पमस्थाओं के अनुभव से उस समय ग्राप्त होती है, जब सरकारी अभिकरण किसी 

नये कानून का प्रस्ताव करता है। इस प्रकार यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि 

पामान्य नीति तथा विवरण, दोनों को, तैयार करने में नोक्रशाही पर नियत्रण 

रखना आवश्यक है। ये समी तत््त--वैधानिकता, इच्छा, ईमानदारो, सच्चाई, 

केशलता, राजनीतिक अधिकार, वफादारी, नीति-नियंत्रण की समस्या के अंग 

था पहलू हैं, जिनमें से प्रत्येक पर अब हम दिचार करेंगे। 


श्ण्डे 


॥ 


प्रारभ में यह बात ध्यान में रखनी ववाहिए कि उनमें से अधिकाश के नियम 
के लिए राष्ट्रपति तथा कांग्रेस दोनों का उत्तरदायित्व होता है। न्यायालय तथ 


सामान्य लखा जोखा कार्यालय का भी सीमित कार्य होता है, यद्यपि सर्वोगरि ! 


न्यायिक नियत्रण का अस्तित्व ही बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। सामान्य लेखा-नोखा 


कार्यालय का भी समय समय पर काग्रेस के हाथ के रूप में प्रयोग किया गया है। 





वास्तव में यह एक बिल्कुल स्वतत्र माध्यम है, यद्यपि यह अनुत्तरदायित्पूर्ण 
नहीं है। इन सब वातों मे राष्ट्रपति के कार्यो पर पहले ही विचार-विमर्श किया था | 
चुका है। इस लिए हम यहां पहले व्यक्त किये गये इस आशय के मत पर बल 
देकर ही सन्‍्तोप कर लेंगे कि वास्तव में राष्ट्रपति--विशेषतः बजट-विभाग--खय 
इस प्रकार के नियत्रण का विप्रय न होकर नियत्रण स्थापित करने में कांग्रेत . 


का भागीदार है। राष्ट्रपति तथा काग्रेस, दोनों, जनता के निवोचित प्रतिनिधि , 


होते हैं। 


यहाँ यह कल्पना की जा सझती है कि प्रत्येक अभिकरण कानून के भीतर 
काम करने की इच्छा रखता है, दार्लोकि वह कभी यह देख सकता है कि कानून : 


का कहाँ विस्तार किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखकर प्रत्येक 


अभिकरण अपना अलग कानूनी तथा लेखा-जोखा कर्मचारी रखता है। . 


खर्च की वेधानिकता के प्रश्न पर विचार करने का अन्तिम अधिकार सामात्य 
लेखा-जोखा कार्यालय को है और इसका लेखेक्षण पर्यात रूप से पूर्ण प्रतीत _ 
होता है। किसी भी कार्यवाही की बैधानिकता को न्यायालय में चुनौती दी जा. 


सकती है। ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों के विपरीत अमरीकी सार्वजनिक 
अधिकारियों के लिए साविधानिकता के उच्चतर कानूनी प्रश्नपर विचार करना 


आवश्यक होता है। उनके लिए इस साधारण प्रश्नपर विचार करना भी 


आवश्यक होता है कि कोई कार्य-विशेष लिखित कानून अथवा सामान्य कानून के 
अन्तर्गत असाविधानिक है या नहीं। प्रशासनात्मक त्यायाधिकरणों के निर्णयों के 
विरुद्ध बहुत-सी अपीलें की गयी हैँ। न्यायिक निर्णय अधिकाशतः प्रशासन की 
इच्छा के अनुकूल ही हुए हैं, किन्तु ठीक तथा तकं-सगत कार्य-प्रणाली पर 
उनमें उत्साहपूर्वक जोर दिया गया है। इससे आगे साविधानिक कानून के क्षेत्र 
में निस्सदेह अन्तर्निहित प्रशासनिक अधिकार के सिद्धान्त जैसे सिद्धात्त का 
मनमाने ढग से विस्तार करने के विरुद्ध सरक्षण की अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यवस्था है| 
कानून के उद्देश्य को जान-बूक कर विकृवत बनाने के विरुद्ध नियत्रण लगाने का 
विपय एक ऐसा विषय है, जिसे कांग्रेस अपना बिशेष अधिकार समभती है। 
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 क्ोब्ूत को संशोधित करने के अलावा, जो राष्ट्रपति द्वारा निषेघाधिकार के प्रयोग 
. की सम्भावना के कारण बहुत अधिक व्यावहारिक नहीं हो सकता, काग्रेत का 
 बुख्य अल्न प्रचार तथा विनियोग है। सिद्धाततः यदि कानून सावघानीएूर्वक 
बनाया जाय, तो कोई समस्या नहीं उत्पन्न हो सकती, पर हमेशा सावधानी से 
: कानून नहीं बनाया जाता | फिर, अनेक कानूनों की शब्दादल्ली जानबूभकर ऐसी 
सती जाती है कि प्रशासन को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने की 
पवात्त खतत्रता प्राप्त हो सके | कानून, जिनका रख्य विषय लक्ष्यों की घोषणा 

: तथा लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के साथनों का निर्माण वरना होता है, वाद मे 
 झन र्ख्यों मे प्रशासन द्वारा सशोधन क्ये जाने के सुगम साधन बन जाते हैं। 
 इछे कानूनों का प्रशासन काबूनी दृष्टि से पूर्ण रूपेण सही हो सकता है 
। कि साथ ही साथ यह प्रशासन इस प्रकार का हो सकता है कि उसमें कांग्रेस की 
! अपेक्षा प्रशासक के विचारों का समावेश अधिक हो जाय। इसके अतिरिक्त हो 
: गकता है कि कांग्रेस ने अपनी इच्छा को कमी स्पष्ट किया ही नहीं हो। मूल्य- 
। नियत्रण मजदूरों से अधिक या कम लाभ को सीमित रखने के लिए. किया जा 
: पक्ता है। किसी कानून के न होने पर बिजली के निजी वितरण की अपेक्षा 
। उसके साव॑जनिक वितरण को प्राथमिकता देने के लिए सार्वजनिक विद्युत- 
! विकास का प्रशासन किया जा सकता है। नौकरशाही में इतने अधिक कानूनों के 
! वास्तव में परिपक्ष हो जाने के परिणामस्वरूप काग्रेस को कभी इस बात का पूर्ण 
। निश्चय नहीं हो सकता कि मूल रूप में कोन से ' सुघुप्त ” अथवा प्रच्छुन्न अधिकार 
. और अर्थ छिपे हुए हैं। ब्रिटेन में इस प्रकार की समस्याओं का जो सापेशिक 
/ अभाव प्रतीत होता है, उसका कारण सामान्यतः निम्नलिखित ढो परिस्थितियों 
| *मन्री की इच्छा के प्रति नागरिक कर्मचारी की सामान्य बफाढारी तथा 
| उसे परेशानी से बचाने की इच्छा और सरकार द्वार कसी कानून विशेष के 
' मत्त परिणामों का उत्तरायित्व अपने ऊपर ले लिया जाना, भत्ते ही सरकार ने 
. पति के स्वीकृत किये जाने के समय इन परिणामों का अनुभव न क्या हो। 
हर जपरीकी पद्धति के अंतर्गत प्रशासन के विधानमंडल से इथक्‌ होने के कारण 
। बेन निर्माण शाखा के प्रति प्रशासन की वफाद्ारी कम हो जाती है जबकि 
जय ही इससे बाद में इस शत का अधिक आश्वासन प्रात होता है कि कादूत 

) की जो इच्छा समभी गयी धी, उस इच्छा से विचलित होने पर काग्रेस में 
( “विवाद तथा समिति की जॉच के समय उसका निर्ममतापूर्वक भडाफोड 
लिया जा सकता है। इस बात की अत्यधिक सम्भावना रहती है कि आवेश्यादुत्ार 


श्ण्श्‌ 
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काम न करने पर उसका प्रतिशोध अपरीका में अधिकाशतः विनियोंगों में करौती 
या निर्देश द्वारा लिया जाता है। कानून की इच्छा को विकृत रूप में प्रस्तुत करने 
के सम्बन्ध में काग्रेस में जो भारोप लगाये जाते हैं, उन समस्त आरोपों को तल 
मान लेने के विरुद्ध सतक कर देना यहाँ आवश्यक है। अपने साथियों का समर्थव 
प्राप्त करने में असमथे व्यक्तिगत सदस्यों अथवा गुटों की यह सामान्य परम्परा 
रही है कि वे उन विषयों के सम्बन्ध मे इस प्रकार की विकृृति का भारोप 
लगाते हैं, जिनकी कल्पना भी सम्मवतः कानून बनाने के समय नहीं की 
गयी थी, उन पर विशिष्ट रूप से चचो होने की तो बात ही जाने दीजिये। 
सत्तारृढू दल को गैरकानूनी, असाविधानिक तथा अनुत्तरदायित्वपू्ण काम 
करने का दोषी सिद्ध करने का प्रयत्न भी अतल्पसख्यक दल सदा करता है। ये 
आरोप जिस हृद्‌ तक लगाये जाते हैं, विशेषतः उस हृद तक सत्य हो सकते हैं 
या नहीं सी हो सकते हैं। फिर भी, आज सरकार का स्वरूप ऐसा है कि 
नोकरशाही को अनिवार्य रूप से बहुत अधिक ख्तंत्रता मिल जाती है और 
यह बात निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण है कि मूल कानून स्वीकृत करने वाली 
सस्था की इच्छा के विरुद्ध इस स्वृतत्रता के उपयोग को रोकने का मार्ग खुला 
रहे तथा उसका प्रयोग किया जाय | 
अमरीकी शासन-पद्धति के गुण के सम्बन्ध में यह एक खेढ की बात है 
कि ईमानदारी तथा सच्चाई पर इतने अधिक नियत्रण लगाये जाते हैं। ब्रिटिश 
मागरिक सेवा के साथ इसकी इतनी अधिक ग्रतिकूलता का सनन्‍्तोषजनक स्पष्टी- 
कंरण कमी नहीं किया गया। इसका एक कारण निश्चित रूप से अमरीका की 
बहुजातीयता है, जिसके परिणामस्वरूप किसी सर्वेमान्य आवचार-सहिता का निर्माण 
नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय जीवन में अमरीकी व्यवसायी वर्ग को 
सम्भवतः सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्रात है ओर अनतिदूर भूतकाल में ही वह बहुधा 
जो विवेकहीन आचरण करता था, उसके दृष्टिकोणों का उत्तराधिकार जनता में भमी 
तक बहुत अधिक विद्यमान है। ब्रिटेन में अन्य वर्गों को, उद्गहरणार्थ भूमिपतियों 
को, प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता था और ये वर्ग अपनी आचरण-शुद्धता , 
तथा जनसेवा के लिए, अत्यधिक प्रसिद्ध थे। अमरीका की जन-सेवा में कम से 
कम तीन प्रकार की प्रथकू-पथक्‌ आचार-सहिताएँ स्पष्टतः एक साथ ही विद्यमान 
हैं। प्रथम प्रकार की आचार-सहिता राजनीतिश की है। यहाँ 'राजनीतिशञ? का 
प्रयोग निकृष्ट अथथ में किया गया है, जो कन्सास सिटी के डेमोक्रेट पेण्डरगास्ट 
अथवा रिपब्लिकन फिलाडेल्फिया शुट जैसे नगर-यत्रों अथवा अनेक कांउप्टी 
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अदालतघरों से सम्बद्ध व्यक्तिगत राजनीति की सृष्टि होता है। “लूट का माल 
विजेता का होता है '---पद्‌ विजेता को मिलते हैँ, ठेके विजेता को मिलते 
हैं तथा खतत्रताएँ, विजेता को मिलती हैं। अभियानों पर धन व्यय होता है 
और पक्षपात किये बिना धन कैसे प्राप्त हो सकता हैं? निश्चय ही ऐसे 
दृष्टिकोणों से स्वगीय अलस्मिथ अथवा प्रेसीडेंट टमैन जैसे हार्दिक मानवीय 
मित्रता की भावना रखनेवाले तथा व्यक्तिगत आचरण-शुद्धता रखने वाले व्यक्ति 
प्रकट हो सकते हैं, किन्तु इस प्रकार की परिस्थितियां ऐसे व्यक्तियों को भी जन्म 
देती है, जिनकी आत्मा कुण्ठित होती है तथा जिनका उद्देश्य स्वारथ-साधन 
होता है। जित्त सीमा तक सघीय सरक्षण का सम्बन्ध दलीय सस्थाओं से अभी 
तक बना हुआ है, उस सीमा तक कत्तेव्य-विमुखता की घटनाएँ: पर्याप्त सख्या में 
अवश्य होती रहेंगी। 

दूसरे प्रकार की आचार-सहिता का निर्माण निजी व्यवसाय के दृष्टिकोणों से 
हुआ है। यह प्रतिद्नन्द्यात्मक है तथा यह लाभ कमाने पर जोर देती है। दूसरी 
ओर अब इसने अपने को बहुत हृद तक बेईमानी की भावना से मुक्त कर लिया 
है तथा सामाजिक दायित्व के प्रति इसमे काफी जागरूकता आ गयी है। फिर 
भी, सरकार विशाल पैमाने पर व्यवसाय में प्रवेश कर रही है तथा व्यवसायी 
तथा श्रमिक अपने उन मित्रो को शासन में सत्तारूढ़ करने के लिए प्रयास करते 
है, जो सावेजनिक हित की परवाह न करते हुए ठेका या वेतन-सममभौते इत्यादि के 
जरिये उनका भला करते हैं। यहें जनतात्रिक प्रक्रिया की सामान्य स्वस्थ 
का्यप्रणली तथा आचरण-शुद्धता के साथ समभौतों के बीच का अन्तर 
अल्त धूमिल हो जाता है। 

तृतीय आचार-सहिता निश्चित रूप से जन-सेवा की हैं। इस आचार-सहिता 
की विशेषता यह है कि इसमें आचरण-शुद्धता पर, जिसमें ईमानदारी की अपेक्षा 
पहुत अधिक बातों का समावेश होता है, जोर दिया जाता है। 

आज अमरीकियो को यह प्रश्न बहुत अधिक परेशान कर रहा हैं कि किस 
भकार ईमानदारी और अधिकाधिक आचरण-शुद्धता लायी जाय, जिससे प्रशासन 
ने जनता का विश्वास उत्पन्न हो सके। साधारण आन्तरिक लेखाजोखा नियत्रण से 

भेद गरन और वेईमानी का रहस्वोद्घाटन होने की सम्भावना है। यह कोई 
के समस्या नहीं है। आतन्तरिक-राजस्व कार्यालय से होनेवाले घोटाले, 

जनक द्वारा व्यक्तिगत कारणों से कराधान में पक्षपात किया गया, ऐसे हैं, जिनका 
तो लगाना अधिक कठिन है। इस सम्बन्ध में कांग्रेस की सत्ता ऋहुत 
१०७ 


ही मूल्यवान सिद्ध हुईं है तथा सीनेटर केफावर तथा सीनेटर विलियम्त 
ने जाच-कार्यो में जो भाग लिया, उसके फलस्वरूप वे राष्ट्रीय नेता हो गये। 
दूसरा दृष्टिकोण सीनेटर डगलस और प्रतिनिधि बेनेट जैसे व्यक्तियों का है, जो 
यह चाहते हैँ कि कांग्रेस-अधिकारियों के लिए. एक आचार-सहिता बनाये। कई 
आचार-सहिता कानून से भी आगे जायगी तथा समस्त सार्वजनिक अधिकारों 
का भ्रम दूर कर, जिनका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं, एक स्पष्ट निवम 
का कार्य करेगी। 

काग्रेस द्वारा की जाने वाली जॉच का अख्तर अत्यन्त आवश्यक है। ऐसी 
बातों को पूर्णरूपेण प्रशासन पर छोड़ देने से खामियों को छिपाने का लोग 
उत्पन्न होता है, जिससे रहस्योद्घाटन से प्रशासन की प्रतिष्ठा कम न हो जाय। 
दूसरी ओर अमरीकी निर्वाचक अपने हितसरक्षकों का आदर करता है, जो 
बिल्कुल उचित है। काग्रेस का जॉच-कार्य केवल उसके विशेष कर्मचारियों द्वार 
ही नहीं होता, तल्कि इन विशेष कर्मचारियों को रचनाएँ प्राप्त करने में प्रशासन 
तथा जनता से ठोस सहायता मी प्राप्त होती है। इस प्रकार के जॉच-कार्य 
उन स्थितियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होते, जिनमें किसी कानून का 
उललघन नहीं किया गया होता, किन्तु जिनमें प्रत्यक्ष रूपसे सार्वजनिक 
विश्वास के विरुद्ध काये किया गया होता है। कानूनी बातों के बदले नैतिक वातें 
पर ध्यान केन्द्रित कर वे “किये जाने वाले” अथवा “न किये जाने वाले” कार्यो 
के सम्बन्ध में स्पष्ट मत ग्राप्त करने का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न कर सकते 
हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि स भी जॉच-कार्य पवित्र होते हैं तथा मंत्री का सचालन 
पवित्र ही होता है। अनेक जॉच-कार्यों का स्तर बहुत ही बुरा होता है। फिर भी, डेढ 
शताद्दी पूर्व मडिसन ने जो बात कही थी, उसकी प्राचीन प्रामाणिकता अभी 
तक बहुत कुछ बनी हुई है। आपने कहा था कि अमरीकी पद्धति एक दूसरे को 
रोकने के लिए विभिन्न सस्थाओं के हितों का इस ढंग से उपयोग करती हैं कि 
सम्मवतः इस प्रफार से शासित जनता का हितसाधन शक्ति और दायित्व के 
केन्द्रीकरण की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से होता है। 

नियत्रण के लक्ष्य के रूप में कुशलता की अधिक स्पष्ट एवं सही परिमाषों 
करने की आवश्यकता है। वास्तव में इस धारणा में तीन मुख्य सिद्धात निहित 
प्रतीत होते हैं। पहला सिद्धान्त वित्तीय मितव्ययिता का अथवा अधिक मौलिक 
रूप से मनुष्यों तथा साधनों के उपयोग में मितव्यविता का है। दूसरा सिद्धान्त 
प्रभावशीलता का अथवा सौपे गये कार्यों को ठीक-ठीक, शीत्तापूर्वक एवं पृ 
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रूप से समन्न करने का हैं। तीसरे सिद्धान्त का सम्बन्ध समन्वय, अनेक भागों 
तथा लक्ष्यों को एक ऐसे ढग से समन्वित करने से है कि उनमें किसी प्रकार का 
विरोध न रह जाय अथवा कोई कार्य छूट न जाय । इन तीनों सिद्धान्तों मे से 
प्रत्येक के सम्बन्ध मे कुछ कहना उचित है। 

मितव्यविताके सम्बन्ध से हम बजट-विभाग तथा काग्रेस की विनियोग समितियों 
के कार्यो पर प्रकाश डाल चुके हैं। पहले का कार्य ट्रेजरी कट्रोल (कोष-नियत्रण) 
से बहुत मिलता-जुलता है, जब कि दूसरी जैसी चीज ब्रिटिश राष्ट्रीय सरकार 
में नहीं है। कतिपय काउण्टी नगरपालिकाओ की वित्त-समितियों अनुमानों की 
जो विस्तृत छानवीन करती हैं, वह सम्भवतः ब्रिटिश अनुभव के निकटतम है। 
बजट-विभाग द्वारा पहले से ही स्वीकृत किये जा चुके अनुमानों में कांग्रेस 
विनियोग समितियों के कहने से जो क्यतियों करती है, वे बहुधा बहुत अधिक 
होती हैं, यद्यपि कतिपय छिद्रान्वेषियों को सन्देह रहता है कि किसी मी हालत में 
कुछ करोतियों की आशा करते हुए अमिकरण ने वास्तविक आवश्यकता से 
अधिक जिस राशि को मूल अनुमान में सम्मिलित किया था, उससे आगे वे 
कितनी दूर जाती हैं | जहाँ तक फजूल खर्ची के विशेष विपयों का सम्बन्ध है, 
काग्रेस की समितियों को समय-समय पर सरकार के भीतर तथा बाहर, दोनों के 
भनेक खोतों से प्राप्त होनेवाले सकेतो अथवा सूचनाओं से सहायता मिलती 
रहती है। तथाकथित “कार्यान्‍वय बजट? में कार्य-भार पर आधारित व्यय के 
आकड़ों को निश्चित करने के प्रयासों में कुछ प्रगति हुईं है। समितियों के 
अमचारियों के कार्य से अमूल्य सेवाएं प्रात्त होती हैं । फिर भी, यह सब कुछ 
कहे और किये जा चुकने के बाद भी कांग्रेस अभी तक विभाग की, विशेपतः 
प्रतिरक्षा विभाग की दया पर ही निर्भर करती है क्योंकि उसका कार्य अत्यन्त 
विशाल तथा गआ्राविधिक होता है। बहुत सी सैनिक बातों में आवश्यक 
गोपनीयता से भी इस दिशा सें भारो बाधा पहुँचती है। सरकारी कार्यो से 
पम्पन्धित कांग्रेस की समिति की एक कानूनी कार्यवाही ख् की जॉच करना 

और ये समितियों समय समय पर ऐसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं, जिनका 
भावी अनुमान पर बहुत अधिक प्रभाव पडता है। बजट-कार्यालय जब एक बार 

भागीय अनुमानों को स्वीकार कर लेता है, तब्र प्रशासन के सभी लोग 
कानेस को उसकी प्राथमिकताओं का सकेत देने से इनकार करने मे एक हो 
जाते हैं और प्रत्येक भय को समान रूप से मह्त्वपूणे बताकर उसका बचाव करते 
है। इसके साथ ही कांग्रेस को यह भी नहीं बताया जाता दि बजट-विभाग के समक्ष 
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अनुमानों के सम्बन्ध में किस प्रकार की सुनवाई हुई है। इस प्रकार काग्रेस को - 
ही यथाशक्ति अधिक से अधिक कार्य करना है | प्रतिनिधि-सभा को यह जानकर 
कुछ अधिक साहस होता है कि यदि किसी कणोती से सरकार के किसी महत्वपूर्ण . 
कार्य को भारी क्षति पहुँचती है, तो सीनेट उसे बिलकुल ठीक कर देगी। 
इस वात को समझ लिया जाना चाहिए कि अमरीकी भषिकाशतः व्यय के 
मार्ग की कठिनाइयों को बढ़ाकर मितव्ययिता लाने का प्रयास करते हैं। पहले प्रत्येक 
अभिकरण का एक बजट-अधिकारी होता है । चूँकि अनुमानों का औचित्य पिद्ध 
करने का मुख्य भार इस अधिकारी को ही वहन करना पड़ता है, इस लिए 
सर्वप्रथम उसे इस बात का विश्वास दिलाना आवश्यक होता है कि व्यय के 
प्रस्तुत किये गये विशिष्ट प्रक्ताव इच्छित परिणामों को प्राप्त करने के लिए 
आवश्यक हैं । दूसरी बाधा का सामना बजठ-कार्यालय में करना पड़ता है, जिसे 
सामान्यतः कुल धन-राशि के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के कतिपय नीति-विषयक 
निर्देश भी प्राप्त रहते हैं । इसके बाद ग्रतिनिधि-सभा की धन-विनियोग समिति 
आती है। इसी स्तर पर विधि निर्मोण विषयक मुख्य सुनवाई होती है। इसके 
बाद सपूर्ण समिति इस पर विचार करती है। यह विचार-विमर्श सदा उत्साहहीन 
अथवा रुचिहीन नहीं होता । इसके बाद समूची प्रतिनिधि-सभा इस पर विचार 
करती है तथा हाल में अधिक कटोती करने विषयक सशोधन विरोधी सशोधनों 
की अपेक्षा बहुत अधिक सफल हुए हैं। अनुमानों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की 
बाधा का सामना सीनेट में भी करना पड़ता है, यद्यपि हाल के अनुभवों से पता 
लगता है कि इस सस्था में और अधिक कटौतियों न की जाकर उनकी पूर्ति कर 
दी जाने की ही समावना अधिक रहती है | राष्ट्रपति या कांग्रेस आगामी वर्ष में 
अधिक मितव्यय्रिता के लिए. आदेश जारी कर सकती है--यद्यपि इसी प्रकार 
पूरक विनियोग की माग और प्राप्ति की जा सकती है। विधानमडलीय जोच का 
असली परिणाम क्या होता है? सार्वजनिक कार्य के क्षेत्र में प्रस्तावित खर्च में 
अन्ततोगत्वा कमी न कर के उसे या तो स्थगित कर दिया जाता है या उसमें 
देरी कर दी जाती है। अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस मारी कयेती करती है। ये 
कयैतियों सामान्यतः, किन्तु सदा नहीं, पूर्ववर्ती वर्ष की राशि से नहीं, प्रत्युत 
उसमें इद्धि के लिए किये गये अनुरोध में की जाती हैं। अनुमानित खर्च का 
अधिफाश भाग ठेके के रूप में होता है, पर ऋण पर व्याज, राज्यों को सह्ययता, 
जो एक कानूनी फार्मूले पर आधारित रहती है, सैनिकों को दिये जानेवाले लाभ, 
पेन्शन इन सत्र में कोई कटौती नहीं होती । इन सब प्रश्नों पर बिनियोग 
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ः समितियां वांस्तेव में शक्तिहीन होती है | यदि कानूत्ती आंवर्यर्तां बदल दी 
ः बाती है, तो बाव दूसरी होती है । कुछ मदों में इद्धि कर दी जाती है। 


काग्रेस इसका सदा ध्यान रखती है कि प्रशासन की प्रभावशीलता बनी 
रहे। ब्रियिश लोकसदन में जो प्रश्नोत्तर काल है, उसका सच्चा अमरीकी समा- 
नान्तर किसी विषय की सुनवाई करनेवाली समिति है, हालोंकि काग्रेंस के दोनों 


 सदनों के विचार-विनिमय के समय प्रशासन-कार्यों की अयोग्यता की ओर ध्यान 


आकृष्ट हो सकता है, और होता भी है। फिर भी लोकसदन की तरह यह 


. निस संस्था की आलोचना की जाती है, उसका कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं 


होता | अधिक्राश समितियों को कांग्रेस के सदस्यों के रूप में प्रवक्ता मिल सकते 
हैं, जो, यदि उसी समय नहीं, तो बाद के अधिवेशन के समय आलोचना का 


, उत्त देने के लिए स्वये तैयार होते हैं। अधिकाश आलोचना अनोपचारिक, 


टेलिफोन या किसी अन्य जरिये से होती है और मामला आपस से ही निबरट 


. नाता है। उस सस्था के प्रमुख या राष्ट्रपति द्वारा सी प्रेस-विशसि या खुले आम 


वक्तव्य जारी किया जाता है। यहेँ। यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि अपने 
क्टों के निवारण के हेतु या सुधरी हुई जनसेवा के सुझावों के लिए मतदाता 
ब्रिटिश ससद के एक सदस्य की अपेक्षा काग्रेस के सदस्य से बहुत अधिक 
भाशा रखते हैं। ऐसे विषयों को लेकर राष्ट्रपति को भी पत्र भेजे जाते हैं। 
अधिकाशतः ये सस्थाएँ कांग्रेस के एक सदस्य की सी आलोचना को सहन 
करने को तैयार नहीं होतीं। प्रभावरहित या दोषपूर्ण प्रशासन कार्य से प्रभावित 
या उसका पता लगानेवाले व्यक्तियों की प्रतिक्रिया विभिन्न तरीकों से प्रकट होती 
रहती है। दूसरी ओर ऐसे उदाहरण भी हैं, जबकि सराहना एवं आभार प्रदर्शित 
किये जाते हैं। 

कभी-कभी आलोचना सम्पूर्ण जॉच का रूप धारण कर लेती है। सम्बद्ध क्षेत्र 
के लिए उत्तरदायी स्थायी समिति, सरकारी कामकाज-विषयक कोई समिति 
अथवा एतदर्थ स्थापित कोई विशेष समिति जॉच का कार्य कर सकती है। 
वस्तुतः जाँच नियंत्रण का अत्यधिक लचीला साधन है। इसका क्षेत्र 
ध्यापक्त सी हो सकता है, और सकी्ण मी। यह कार्य अत्यत्त सरल हो 
सकता है--यह कतिपय विषयों के स्पष्टीकरण के लिए किसी समिति 
के अनुरोध मात्र का परिणाम हो सकता है। इस अनुरोध के परिणाम- 
सरूप सामान्यतः, किन्तु सदा नहीं, अमिकरण के किसी व्यक्ति को एक 
सावेजनिक सुनवाई में उपस्थित होना पड़ता है। दूसरी ओर, डैसा कि 


२११ 


जमरल॑ मेकार्थर को वापस बुलाने के मामले में हुआ था, सुनवाई मह्दीनों तक 
जारी रह सकती है और उससें अत्यधिक महत्व के विषयों पर विचार हो 
सकता है। या यह भी हो सकता है कि जॉच लगातार जारी रहे, जैसा कि युद्ध 
के समय तत्कालीन सीनेटर टूमैन की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने किया था। 
इस जॉच का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक था ओर इसमें अधिकाश युद्ध-प्रयासों का 
समावेश हो गया था। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि विधानमण्डलीय 
पुनगेठन कानून (लेजिस्लेटिव रीआरगेमाइजेशन एक्ट) १९४६ के अन्तर्गत 
कांग्रेस की स्थायी समितियों को नोकरशाही के सम्बद्ध अमिकरणों पर “निगरानी” 
रखने का उत्तरदायित्व सोपा गया है। जब स्वयं समिति के अधिकाश सदस्य 
उन क्षेत्रों से लिये जाते हैं, जिनका आर्थिक हित अमिकरण के, जिसके लिए 
समिति उत्तरदायी होती है, निर्माण के उद्देश्य के समान ही होता है, तब इस बात 
की सम्भावना रहती है कि समिति कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न कराने के लिए 
विशेष उत्साह दिखायेगी, किन्तु इस बात की भी सम्भावना रहती है कि वह 
नीति-विषयक सिफारिशों की आलोचना करने के लिए कम प्रस्खुत रहेगी। इस 
दूसरी बात को अधिक विस्तार के साथ बाद में बताया जायगा। कांग्रेस में इस 
प्रकार के अथवा दूसरे प्रकार के दबाव डालनेवाले गुरों के प्रवक्ता होते हैं। 
जहाँ तक आदोलन, आलोचना और प्रश्नों से काम हो सकता हो, ये प्रवक्ता 
इस बात के लिए तैयार एवं सत्क रहते हैं कि सम्बद्ध कानुन की भावना के 
अनुरूप गुट के हितों की पूर्ति हो जाय और वे यह देखते हैं कि बिना स्पष्ट 
अधिकार के एक विद्वेषी प्रशासन इन हितों का हनन नहीं करने पाये | अन्त 
में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि विनियोग समितियों का प्रभाव और कार्य 
का क्षेत्र मितव्ययिता के विचारों तक भी नहीं सीमित द्वोता, प्रत्युत उससे बहुत 
अधिक विस्तृत है। बिनियोग विधेयकों की भाषा में, आलोचना में, अनोपचारिक 
पथप्रदर्शन में अथवा प्रत्यक्ष निर्देशों से प्रभासन, संगठन और नीति पर अकुश 
रखे जाते हैं, जिससे कांग्रेस के नियत्रण के क्षेत्र में ये समितियों अत्यन्त 
शक्तिशाली साधन बन जाती हैं। 

साराश यह है कि प्रशासन को जनता की आलोचना के प्रति अधिक सजीव 
रखने के प्रयासों में कांग्रेस अन्यधा जितनी सफल हो सकती थी, उसकी अपेक्षा 
भी अधिक सफल हुई है। अपने प्रब्नों और जॉच-कार्यो मे यह उस सीमा से 
बहुत आगे चली जाती है, जिसे ब्रिटेन में औचित्य की सीमा कहा जा सकता है। 
निःसदेह, इसके कारण बहुत से व्यक्ति साबजनिक सेवा में प्रवेश करने और वहाँ 
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। बने रहने के लिए हतोत्साहित हो गये हैं। कई अवसरों पर ऐसे जाँच-का्य 
 सम्रय और प्रयास? की दृष्टि से बहुत महेँगे पडे। कभी-कभी जॉच-पड़ताल के 
! शै्र का अनुत्तरदायित्वपूर्ण प्रयोग किया गया। फिर भी, जनता में जो रुचि पैदा 
| हुईं, निरतर सतर्कता का जो गुण उत्पन्न हुआ तथा उत्तरदायित्व की जो भावना 
' पैदा हुईं, वह निश्चय ही अत्यन्त मूल्यवान है। इसके अतिरिक्त, ठोस सुधारों 
* एव परिणामों का और दूसरी ओर आलोचना को एक निष्कर्ष तक पहुँचा कर 
: अभिकरणों का बचाव करने का एक प्रभावशाली रिकाड्ड विद्यमान है। यह ऐसा 
: रिकाई है, जो विशेष विषय पर किये गये सामान्य निर्णय को अचूक रूप से 
“ अनुकूल बना देता है। 
दुर्भाग्य की बात है कि समन्वय के क्षेत्र में जिस प्रकार के नियंत्रण से काम 
लिया जाता है, उसका रिकार्ड अधिफ सफल नहीं रहा। अमी तक न तो 
रष्ट्रति और उससे सी अधिक, न्‌ कांग्रेस ही ऐसी सस्थाओं का विकास करने में 
सफल हुई है, जो वास्तव में इस महान कार्य को सम्पन्न करने के लिए. पर्याप्त हों। 
' से बात में सदेह है कि इस दिशा में जो प्रयास किये गये, क्या उनकी गति 
| शासन के बिकास की गति के बरातर रही है! नौकरणाही में परस्पर-विरोधी 
नीतियों का प्रशासन और काग्रेस में उनका निर्माण अभी तक जारी है। गति- 
| विधियों की पुनराइत्तियों कुख्यात बन गयी हैं। फिर भी, वे वर्षों से चली आ रही 
है तथा उन्हें दूर करने का कोई उपाय नहीं किया गया है। प्रायः हर घड़ी वास्तविक 
उफछता प्रात्त होती है-या कम से कम वास्तविक्र सफलता का आधार तैयार किया 
: जता है--जैसे कि एक ही प्रतिरक्षा विभाग मे सशस्त्र सेवाओं का वर्गीकरण। 
: ४ भी, 'सेनिक इजीनियर्स ', भूमि को कृषि-योग्य बनानेवाला विभाग (ब्यूरो 
भाफ़ रिक्रेमेशन) एवं कृषि विभाग एक ही नदी-घाठी के जलीय साधन-सखोतों 
| का उपयोग करने के लिए. विरोधी या कम से कम समनन्‍्वयविहीन योजनाएँ बना 
(] ऐै रहे हैं। वस्तुविशेषन्त सी आधा दर्जन अभिकरणों मे अनुसधान करते 
: एुए अधिकाशतः ऐसा ही काम करते हैं। एक के बाद दूसरा अभिक्रण एक ही 
यक्ति की वफादारी के मामले में छानवीन करता है, परत एक अभिकरण 
;। झपरे अभिफरण द्वारा किये गये काये को न तो महत्व देता है और न उभय 
पक्षीय आधार पर कदम ही उठाता है। 
५ राष्ट्रपति कायोलय (प्रेसीडेन्सी) के अन्तर्गेत बजट-का्योलय और आर्थिक 
' 'रोमशदात्री परिषद्‌ के रूप में, नोकरशाही के अन्तर्गत अन्तरविमागीय 
। पतियों के रूप में और कांग्रेस में विनियोग, सरकारी कामबाज एवं आर्थिक 
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प्रतिवेदन समितियों के रूप में समन्वय के साधन मौजूह हैं। फिर सी, प्ृणर 
पृथक अभिकरण बहुत शक्तिश ली हैं और वे आम तौर से एकीररण का विरोष 
करते हैं तथा काग्रेस में मी उनके बचाव के लिए प्रत्रल व्यक्ति मौजूद हैं। 

नियत्रण का एक और पहल भी है, परन्तु अभीतक इसका पूरा पूग स्पष्टीकण 
नहीं हुभा। यह है प्रशासन शाखा की विशेषतः चुनाव के समय राजनीतित 
सत्ता की समस्या | इसके दो मुख्य रूप हैं| पहली ब्वात है उन मतदाताओं की 
मात्र सख्या की, जिसका प्रतिनिधि व सम्कारी कर्मचारी और उनके परिवार क्से 
हैं। एक गुट के रूप में अपनी वर्तमान स्थिति के ग्रति उनके तबंसगत सन्तोष 
अथवा एक नये दल के सत्तारूढद होने पर परिवर्तन की आशका से मत प्राप्त 
करने में वर्तणन प्रशासन को बहुत अधिक लाभ होता है। सरबारी अफसरों के 
लिए, राजनीतिक गतिविधि को निपिद्ध करने के उद्देश्य से विधानमण्ड्लीय 
कार्रवाइयों की गयी हैं, परन्तु इससे न्यस्त स्वार्थवाले गुट की मुख्य समा 
का समाधान नहीं होता। दूसरे पहलू का अधिक सम्बन्ध उन लोगों से है, जे 
प्रशासन में नीति-स्तर के हैं। सम्प्रति प्रशासन को समय एवं सीमा के सम्बन्ध 
में इतने अधिक स्थेच्छात्मक अधिकार प्राप्त हैं कि एक विशेष अथ में इन 
अधिकारों का प्रयोग चुनाव को प्रभावित करने के लिए अयन्त सरलतापूर्वक 
किया जा सकता है। रोजगारी की विशा में अस्थायी रूप से उत्साहवर्धक 
कदम उठाये जा सकते हैं। किसानों, वयोइद्ध सैनिकों, पेन्शनभोगियों एंव 
अन्य लोगों को चुनाव के ठीक पहले लामदायक “चेक” भेजे जा सकते हैं 
और मतदाताओं को प्रभावित करने के सर्वोत्तम समय पर ऋण नियत्रण शिथिल 
किये जा सकते हैं एवं स्थ नीय विकास-कार्यों का घोषणा भी हो सकती है। ऐसे 
आकस्मिक आचरण पर संभवतः कोई अकुश नहीं लग सकता । इसका केवल 
यही उपाय है कि जनमत को शिक्षित क्या जाय, जिससे, कम से कम इसका 
कुछ हृद तक पर्दोफाश हो सकता है और इस प्रकार विपरीत ग्रमाव पढ़ 
सकता है| 

प्रशासन विभाग के अमरीकी नियंत्रण के एक अत्यन्त विशिष्ट एवं विवाद 
ग्रस्त पहलू के बारे में यहाँ कुछ बताना, निश्रय ही, डचित होगा--इस पहलू की 
सम्बन्ध है सरकारी क्मचारियों की वफादारी से। इसमें सदेह नहीं कि ब्रिटेन में 
इस पहलू की बहुत ही व्यापक रूप से ठीका की जाती है। वस्तुतः सबद्ध चातो 
को समझना मुश्किल नहीं है। यह बात इस तथ्य से बिल्कुल अलग है कि 
अमरीकी जनता अधिक बहुमाषी है और इसलिए वह राष्ट्र के विभिन्न गुटों के 
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प्रति अधिक संदेह करती है। अधिकाश ब्रिटेनवासियों के विश्वास के विपरीत, 
बहुमत अमरीकियों का यह विश्वास है कि सम्रति स्वतत्र विश्व युद्ध-रत है। विश्व 
के बुछ भागों में इस युद्ध ने सैनिक रूप घारण कर लिया है, परन्तु अधिकाश 
क्षेत्र मे यह युद्ध अन्य एवं अधिक सासारिक ज्ञ'न के शख्रों से लड़ा जा रहा है 
और यह युद्ध एक ऐसा शत्रु लड रह्य है, जो अमर कियों की धारणा के अनु- 
पार अन्ततागन्वा उनके नाश के लिए कृतसब्रल्प है। ऐसी परिस्थितियों में 
जो लोग यह विश्वास रखते हैं, उनके लिए निश्चय ही ऐसे कार्य करना अतर्वी- 
पगत नहीं है, ज्ञिन कार्यों से उन्हें इस बात का आश्व सन मिल जाय कि 
सकटपू्ण एवं सवेदनशील स्थनों पर शत्रु के प्रति वफादारी रखने वाला 
कोई व्यक्ति नहीं है। इसके आगे मत विभक्त हो जाता है और राजनीतिक 
हहेश्यां के लिए. जनता की इन आशकाओं से बहुधा अनुचिव लाभ उठाया 
जाता है, जिससे भोले-भाले लोग नुकसान उठाते हैं। यह कहना झायद गलत 
नहीं होगा कि कांग्रेस में बहुमत की भी यह भावना है कि उन लोगों को सदेह 
की लाभ दिया जाय, जो महत्त्वपूर्ण स्थान पर नहीं हों, पर तु संवेदनशील एवं 
मह्पूर्ण स्थानों पर आसीन व्यक्तियों के मामले में किसी भी सदेह का निग- 
कण कर लिया जाय। स्वय अमरीका में यह सारा विषय अत्यन्त विवादग्रस्त 
बन चुका है, परन्तु ब्रिटिश पाठकों को, जो अमरीकी रूख को समझ सकते हें, 
सबसे पहले इस निहित धारणा को स्थायपूर्वक समझना चाहिए. ओर इसी रूप 
गे इस पर विचार करना चाहिए | इसमें सदेह नहीं कवि काग्रेस ने इन विषयों 
में अनुकरण द्वारा गति को अत्यन्त तीत्र बनाये रखा है, परन्तु स्वय प्रशासन- 
विभाग इस विचारधारा का समर्थन करता है कि कोई भी कम्यूनिस्ट किर्सी 
भी नियुक्ति के पद्‌ पर नहीं होना चाहिए। कम-से कम यह अवश्य मानना 
शैगा कि हाल की घटनाओं के द्वारा ब्रिटेन मी ऐस नियत्रण प्रारम्म करने के 
लिए त्रच्य हो गया है | 

सार्वजनिक नीति के नियमन के प्रश्न को हम अगले अध्याय के लिए छोड़ 
देते हं। 

नोऊग्शाही के नियंत्रण के इस भाग पर विचार-विमर्श समाप्त करते समय 
र। बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पार्लमेंट” की अपेक्षा 
कमल प्रशामन और यहा तक कि उसकी वारीक-बरीऊ बातों के लिए भी कितनी 
अधिक चिंतित रहती है। काग्रेम सदैव सुविस्तृत कानून बनाती है, जिनपर वह 
अस्त सश्मतापूरवक विचार करती है। ये कानून सभी मुख्य पहलुओं में कमे- 
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चारी व्गे की व्यवस्था, भरती, पदवृद्धि, वेतनक्रम, अवक्राशग्रहण एवं नौझी 
की समाप्ति के लिए होते हैं। इसी प्रकार रसद की खरीद और विक्की ए 
भी उसीका नियंत्रण है, ठेके देने एवं उत्तरदायित्वपूर्ण बहुत-सी प्रणालियों ' 
पर उसीका नियमन है। कांग्रेस इस बात पर अडिग है कि सगठनात्मक परे 
वर्तनों का आरम्भ, या कम-से-कम उनको पारित करने का कार्य, वही करेगी।. 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस सिलसिले में कतिपय कार्यालयों को परिवतनों के 
विरुद्ध काग्रेस का सरक्षण तथा समर्थन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त है। अब मी 
हजारों नियुक्तियों के मामले में काग्रेस आदेश देती है, अपनी स्वीकृति भी 
प्रदान करती है और बहुत-से लोगों को पदों से हटाने के मामले में वह दिलचसी 
रखती है। अधिकाश सार्ब॑जनिक कार्य कहा खोले जाय, इसका निर्णय मी वही 
करती है। काग्रेस के सदस्य इससे मी अधिक सुनिश्चित निर्णयों के प्रति, जैसे 
कि वयोचइड सैनिकों के दावे, मूल्य-नियमन, लाइसेस जारी करना, सैनिक भर्ती 
से मुक्ति, नियमन करनेवाले कमीशनों के समक्ष मुकदमे चलाना, अधिक रुचि 
रखते हैं। यह व्यक्तिगत हस्तक्षेप अधिकाशतः लाभप्रद ही है--नोकरशाही की 
कठोरता इससे कम हो जाती है। व्यवद्वार में कानून सचालन का शान प्राप्त 
होता है। यह भी स्पष्ट है कि इससे काफी बुराई भी होती है। यह अच्छा हो या 
बुरा, मगर यह अमरीकी सरकार के कार्यनचालन का एक अंग अवश्य है। 
प्रशासन में विधानमण्डलीय रुचि की एक धारणा है, जो ब्रिठिश मत में 
बिल्कुल बाहरी वस्तु होगी। यह घारणा काफी हृद तक उस स्थानीयवाद की देन 
है, जो भला हो या बुरा, अमरीकी सरकार का महृत्वपू्णं अग बना हुआ है। 
अधिकारों के प्रथकरण, नियमन एवं सतुलन के शासन में ऐसे विशिष्ट क्षेत्र 
कुछ ही मिलेंगे, जिनको सभी मान्य करते हों। 
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सार्वजनिक दीति के खोत 


, ब्रिटिश सार्वजनिक नीति के स्रोत समुचित रूप से स्पष्ट हैं। मतदाताओं के 
' दृष्टि-बिन्दुओं का स्पष्टीकरण, नौकरशाही के कार्यक्रमों की परिपक्तता और मत्रि- 
: मण्डल के विचार--इन बातों को ससद (पार्लमेण्ट) सामान्य रूप से और एतदर्थ 
उत्तदायी मत्नालय विशेषरूप से क्रियात्मकु स्वरूप प्रदान करते हैं। अमरीका 
में जो स्थिति पायी जाती है, वह अधिक मिली-जुली है। समय-समय पर हमने 
ध्पकू एथर्‌ धाराओं पर विचार किया है और अब उनको एक साथ लाने का 
पमय आ गया है| प्रारम्भ में ही इस बात को समझ लेना लाभदायक होगा कि 

' सार्वजनिक नीति का निर्माण तीन प्रकार के निणयों से होता है, जिनमे कुछ-कुछ 
अन्तर होता है। अधिकाश निर्णयों की विशिष्टता यह होती है कि पहले जो कुछ 
हे चुका होता है, उसको वे जारी रखते हैँ तथा एक वर्तमान प्रवृत्ति को आगे 
बाते है। सामाजिक बीमा क्षेत्र, फसल नियत्रण की प्रक्रिया के छुधार तथा एक 
और उद्योग को सरकारी कार्यवाही के क्षेत्र के अन्तर्गत लाना--इनके विस्तार 
ऐसे निर्णयों के अन्तर्गत होते हैं | मूल कानून बनवाने वाले गुट ही और अधिक 
राव डालकर ऐसे निर्णय करवाते हैं या कानून को कार्यान्वित करने वाले 
अभिकरण के अनुभव के द्वारा या इन दोनों के द्वारा ऐसा होता है। दूसरे प्रकार 
$ निर्णय में सरकार पुरानी नीति को उलट देने या कामकाज के नये क्षेत्र में 
भवेश करने का निणेय कमी-कसी करती है। इनमे, पहले की रीति-नीति 
को देखते हुए, बहुत ही अन्तर होता है। तीसरे प्रकार के निणय पर भी हमें 
विचार करना है। इसमें अधिक अन्तर तो नहीं है, परन्तु इतना अन्तर अवश्य 
ए कि उसका अलग से विश्छेषण होना चाहिए | यह काम है पहले की ऐसी दो 
था अधिक नीतियों में एकीकरण या समन्वय लाने का, जो अनुभव के आधार 
> कुछ परस्पर विरोधी सिद्ध हुई हैं| यह सुनिश्चित है कि इन तीनों प्रकार के 
में बहुत ही स्पष्ट अन्तर है और अत्यधिक महत्त्व के नितशयो में एक 

के तत्त मौजूद होते हैं | सामान्यतः ब्रिटेन और अमरीका में भी पहले 
भेजर के निर्गेव अपेक्षाकृत सरलतापूर्वक किये जाते हैं जब्र कि दूसरे य्रज्ञर के 
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निर्णय, जिनसे पहले की रीति-नीति से सम्बन्ध तोड़ना पड़ता है, इनसे काफी 
कठिन होते हैं। ऐसे निर्गय करने में दोनों देश जो तरीके अपसा रहे हैं, उनमें 
भी त्रहुत अधिक अन्तर है। तीमरे प्रकार के एकीकरण विप्रक निर्णयों के लिए 
उस प्रकार की व्याख्ण एवं सम्पूर्ण लक्ष्यों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता 
होती है, जिनकी पूर्ति बहुधा युद्ध पर निर्भर क्य्ती हुई प्रतीत होती है। 

नीति-निधारण के क्षेत्र में अमरीका में तीन मुख्य और विशिष्ट शक्तियाँ 
सक्रिय रहती हैं। इनमें से पहली शक्ति--राजनीतिक विक्रेन्द्रीकरण--का कई 
बार उल्लेख हो चुका है। यह आर्थिक गुटों में मतदाताओं के विभाज्न को प्रति- 
बिम्बित करती है। दोनों बड़े राज्नीतिक दलों में यह शक्ति इन गुटों में से 
अधिक से अधिक गुटों के अधिकतम प्रतिशत को सयुक्त करने का प्रयन्‍न करने 
तथा प्रत्येक बड़े गुट के कम से कम एक अल्पसख्यक भाग को दल का सम्थक 
बनाने की गट्टीय व्यूव्स्वना के रूप में प्रकट होती है। इस प्रवार दलीय कार्य- 
क्रमों में प्रत्येक व्यक्ति के लिए बुछ न बुछ रहता है। ये दलीय कार्यक्रम इतने 
अधिक अशटष्ट रहते हैं कि क्सीका उनसे विगेघ नहीं हो सकता। चुनाव आदो- 
ल्न के समय उम्मीदवार स्धारण व्यक्तियों की निदा बश्त हैं, परन्तु वे सामान्य 
रूप में समी गुटों की प्रशसा करने से नहीं चूक्ते। ये गुट मी उभ्मीदवारों से 
निश्चित वचन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। चुनाव समाप्त हो जाने पर यह 
संघर्ष कांग्रेस में एवं प्रशासन विभाग में झुरू होता है। कांग्रेस की बहुत सी 
स्थायी समितियों के व्यक्ति एव प्रशासन विभाग के कार्यालयों की, जिनमें मत- 
दाताओं के सबद्ध गुटों से व्यक्ति लिये हुए होते हैं, सख्याद्बाद्धि इस विके-द्रीकरण 
के दूसरे श्रेणी के प्रभाव-मात्र हैं। सामान्य द्वित से, क्सी समिति या किसी 
कार्यालय के सामान्य उद्वम स्थान से और इसके साथ ही विशेष गुर्दे के प्रति- 
निधियों के वाशिंगटन में मीजूद रहने से “जल भवरों के द्वारा सरकार? का 
बातावग्ण पैदा होता है। 

वाशिंगटन में रहने वाले व्यक्ति को यह समझने में अधिक समय नहीं लगता कि 
विशिष्ट ममस्थाओं की ओर ध्यान केन्द्रित करनेवाले केर्द्र-- ज्ल भंवर “--वहीं 
मौजूद हैं। ये व्यक्ति, जो उस प्रक्रार क्ृषि में, त्रिज्ली में, अ्रमक्षेत्र में, विदेश- 
व्यापार में और उसके किसी भाग में सक्रिय हैं, मिन्न मिन्न प्रकार के हैं। बचे 
तो नागरिक कमचाराी हैं, कुछ प्रतिनिधि समा और सीनेट की विनियोग 
समितियों के सक्रिय सदस्य हैं, कुछ गोष्टीकश्नों में सक्रिय रहने वाले हैं, इछ 
संभवतः ब्रुकलिन इष्ट्ट्यूशान या किसी एक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध गैरसरकारी 
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अनुसंधान प्राधिकारी हैं या ये बिल्कुल निजी व्यक्तियों से सम्बन्ध रखते हैं। 
शायद इनमें समाचाग्पत्नों के व्शिष सवाददाता भी हैं। अपने विभिन्न वर्गे 
और समूरे में ये व्यक्ति एक दूसरे के कार्यालयों में, व्भिन्न कूज्रें में हमेशा 
एक दूमर से मिलते रहत हैं, एक साथ भोजन करते हैं और विधानमण्डलीय 
सुनवाई में भाग लेते हैं या विभाग के अन्तर्गत स्थापित मह्जपूर्ण, परन्तु 
अप्रसिद्ध समितियों में काम वर्ते हैं। सामान्य सम्य्या में सचि रख्ने वाले 
ऐसे व्यक्तियों के वीच विचार निश्चित रूप से पैदा होंग--ये विचार कार्यक्रमों 
एवं राति-नीति के होते हैं। 

* इन व्यक्तियों का, जो विधायक, प्रशासक, गोष्ठीकक्षों में सक्रिय व्यक्ति, 
विशेषज्ञ हैं--जिनकी सामान्य समस्या के प्रति रुचि है, सम्बन्ध आम तौर से 
फाग्रेस के सदस्यों थ प्रशासकों के पारस्परिक सम्बन्धों की अपेक्षा अधिक वास्त- 
वि होता है। . ? 

सरकारी ढोचे में इसका प्रायः यह अथ है कि काग्रेस की एक समिति और 
एक का्योलय के सम्बन्ध कार्यालय ओर राष्ट्रपति के कार्यालय के या समिति और 
क्ाग्रेस के कुल सम्बन्धों की अपेक्षा अधिक रुच्च हैं। स'मान्य रूप से इसका यह 
अर्थ है कि वह कानून, जिसका सम्बन्ध केवल अथवा अधिक्रशत. पहले से ही 
मैजूर नीति से हो, साधारणतः बिना विशेष कठिनाई के स्वीकार हो जाता है इशर्ते 
किसी दूसरे कार्यालय में या काग्रेस के किसी दूसरे भाग में श/्तश ली विरोधी 
तत्व मेजूर न हों। विकेन्द्रीकरण इस ढंग से अपने को शाश्वत बनाना चाहता 
है। कभी कभी दशव डालने वाले गुट से कानून का प्रशासन करने वाले कार्यालय 
के अनुभव के कारण क्सी वानून की डिशा में शुरुआत होती है- का्रेस की 
समिति में ऐसा इससे बहुत कम होता है, दालोकि वाग्मस की समिति एक अनि- 
वार्य तत्त्व है, जिसकी अनुकूल प्रतिक्रिया प्रत्त॒ क्म्ना आवश्यक है। 

एक विशेष प्रकार का भी विवेन्‍्द्रीकरण है, जिसका स्थानीयवाद के रूप में 
हम पहले ही उल्लेग्व कर चुके हैं | यह वाग्रेस में अत्यन्त विशिष्ट है | उपर्युक्त 
आशिक गुट का, जिसमें चादी, रूई या सिचाई या +शेष वरठुओं पर सम्क्षणा- 
व्मक कर की माग जैसे कतिपय हितों की भोगोलिक गुरुता व्शिष रूप से है, 
यह ऋहुधा प्रतीत होने वाला एक आमास मात्र है। जन-कार्यो के लिए संघीय 
फीष के वितरण या क्सी एक या दूसरे प्रकार के कार्य के लिए आर्थिक सहाय्ता 
देने की ओर ध्यान देना इसका मुख्य पहलू है। नि.सदेह नौका शाही में भी 
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इस स्थानीयवाद का दुछ स्थान है, वयोकि विशिष्ट अभिकरणों की कार्दक्षेत्र की 
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सेवाओं पर, जिन क्षेत्रों में वे काम करती हैं, वर्ह की जनता के रुख का प्रभाव 
पड़ना अनिवाये है। कांग्रेस के सठस्य आम तौर से इसे अपना अस्तित्व मानते 
हैं और अपने जिले या राज्य के हितों के मामले मे ईर्ष्या न रखने वाले सदस्य की 
प्रतीक्षा साधारणतः पराजय करती है । इसके अतिरिक्त कांग्रेस राज्य एवं स्थानीय 
शासन की शक्ति की प्रायः अभिभावक हो गयी है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने 
कई क्षेत्रों में सघीय कार्यवाही के मार्ग की बाधाएँ हटा दी हैं और कार्यक्रमों? के 
विषय में प्रशासन विभाग का दृष्टिकोण अन्तर्निहित रूप से राष्ट्रीय है। 

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं शासकीय विकेन्द्रीकरण के साथ ताबिक 
विशेषज्ञता नीति के स्वरूप मे एक और महत्वपूर्ण योगशन करने वाला कारण 
है| इससे दबाव की ओर कम ओर तथ्यों की ओर अधिक ध्यान भाक्ृष्ट होता 
है। आधुनिक विधान तथा प्रशासन की बृडद्धिशील तथा सर्वव्यापी सफलता के 
रूप में हम पहले कई अवसरो पर इसका उल्लेख कर चुके हैं। ससद के 
विपरीत काग्रेस में विशेष समस्यामुलक क्षेत्रों में प्रतिवर्ष स्थायी समिति 
के उपयोग की प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है। वरिष्ठतर नियम के कारण 
अंशतः इन समितियों में समस्या का क्रम बहुत अधिक बना रहता है। इनके 
अतिरिक्त सब्न पेशेवर क्मेचारी तथा विधानमडलीय सन्दर्भ-सेवा से विशेषज्ञ 
मी उपलब्ध हैं। इस प्रकार तथा समिति की सुनवाइयों में ओर सूचना प्राप्त 
कर काग्रेस' ने अपने को एक प्राविधिक्र युग के उपयुक्त बना लिया है। 
फिर भी, अधिकाश प्रतिनिधिमूलक विधानमडलों की ठलना में नीति निर्माण में 
इसके वास्तविक महत्वपूर्ण योगदान में बहुत ही कम्त कमी हुईं है। वर्तमान 
नीति का विस्तार करने वाले प्रस्तावों को, जिनपर पहले ही विचार-विमशे 
किया जा चुका है, विस्तृत करने में ही यह महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं हुआ है, म्त्युत 
इससे भी अधिक यह दूसरे प्रकार के नीति-विषयक निर्णयो में--जो निर्णय 
भूतकाल का परित्याग कर देने अथवा उससे सम्बन्ध-विच्छेट करने अथवा एक 
नये क्षेत्र में प्रवेश करने से सम्बन्ध रखते हं--मी सहायक होता है। याफ्ट-हार्ले 
अ्रम सम्पर्क कानून एक ऐसा ही उदाहरण है। परिवर्तित सुद्रपूर्वीय नीति में 
कांग्रेस का योगदान तथा आन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में नयी साहसिक 
भीति का कांग्रेस द्वारा स्वीकृत किया जाना भी ऐसा ही उदाहरण है। समय- 
समय पर विशेष समितियों की स्थापना इस बात का एक और उठगहरण 
है कि नयी समस्या के विश्लेषण अथ्वा पुरानी समस्या के अ्रति नया इष्टिकोण 
अपनाने में कांग्रेस किस प्रकार विशेष शान का प्रयोग करती है ) 
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प्रशासनिक शाखा में अबाघ क्रम वाठी नीति के विकास में प्राविधिक विशिष्टी- 
करण सर्वाधिक प्रत्यक्ष है। नयी नीति के निधोरण में इसका बहुत कम उपयोग 
किया जाता है, यद्यपि अनुसन्धान और विश्लेषण करने वाली सस्थाएँ, विशेषतः 
सेना से, विद्यमान हैं, जिनके ऊपर पुरानी विचारधाराओ को चुनौती देने का 
विशेष उत्तरदायित्व होता है। नोकरशाही को मौलिक परिवर्तन की सामयिक 
आवश्यकता के उपयुक्त बनाने का यह एक रोचक एवं साहसपूर्ण प्रयास है। 
राष्ट्रपति के कार्यक्षेत्र में भी समब-समय पर विशेष आयोग के उपयोग में इसी 
प्रकार की सम्भावनाएँ निहित हैं, यद्यपि अभी तक अधिकाशतः ये सम्भावनाएँ: 
पूर्त नहीं हुई हैं। 

विभिन्न कार्यालयों में उनके कार्य से सम्बन्धित अनुभव रखनेवाले व्यक्ति 
प्रतिदिन भारी सख्या में आ रहे है। उच्च कोटि के विश्लेषक निरतर काम 
करते रहते हैं। वे आकड़ों की व्याख्या करते हैं तथा अपना निष्कर्ष इस आशय की 
सिफारिश के साथ अपने राजनीतिक प्रमुखों को भेजते हैं कि इन निष्कर्षो को 
कानून-निमोण विषयक प्रस्तावों के रूप में अथवा प्रशासनिक आदेशों में 
परिवत्तेन के रूपमें परिणत किया जाय। कांग्रेस सामान्दतया इस अनुभव का 
उपयोग सम्बन्धित विधानमडलीय प्रस्ताव की रह कर, या कार्यालय के पास 
विचार के लिए. भेजकर या समिति की सुनवाई के समय कार्यालय के 
प्रतिनिधियों को बुलाकर करती है। स्मृतिपत्र तथा गवाहियों का केबल समिति 
के सदस्य ही अव्ययन नहीं करते, बल्कि उनके पेशेवर कर्मचारी भी करते हं। 
सभी सम्बन्धित लोग अधिक से अधिक तथ्यात्मक सूचनाओं तथा विश्लेषण 
पर अधिक जोर देते हैँ। नीति-निर्धारण में, जिसके प्रति हमने पहले ही व्यान 
आक्ृष्ट किया है, निर्दलीय दृष्टिकोण की प्रगति का यह एक प्रमुख कारण है। 

तृतीय प्रकार के अथवा एकीकरणमूलक और समन्वयात्मक काये काय्रेस तथा 
प्रशासन दोनों मे, अपेक्षाकृत कम सरलता के साथ हो पाते है। प्रतिहनन्द्ी 
दलों के बीच होने वाले सघषे से विविधात्मक दृष्टिकोण की खामियों की ओर 
ध्यान बर्बस आक्ृष्ट हो जाता है। प्राविधिक रूप से योग्य विश्लेषण, चाहे वह 
विधानमडल का हो या नैकरशाही का हो, किसी प्रस्ठ॒त प्रत्ताव के कम वाद्युनीय 
माध्यमिक अथवा उससे उत्पन्न प्रभावों पर निश्चित रूप से व्यान देगा। युद्ध 
के समप एक्कीक्रण सत्थाओं की सख्या नोकरशाही में ्ठ जाती है, जो शाति के 
समय भी अपना कुछ प्रभाव छोड जाती हें। राष्ट्रपति के काय,लय के अन्तगंत 
इस प्रकार की समस्या के लिए आर्थिक परामश॑दाद्री परिषद को देखभाल उरने 
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का काम सोपा जाता है । कांग्रेस की आर्थिक प्रतिवेदन-विषयक संयुक्त समिति मी 
इसी प्रकार देखभाल का काम करती है। असाधारण राष्ट्रीय सक्टक'लीन स्थिति 
को छोड़कर एकीकरण नीति में गुरों, समितियो तथा कार्यालयों के रूप में जो 
भिन्न-भिन्न प्रकार से कार्य करने के अभ्यस्त होते हैं, भारी बाधाओं का सामभा 
करना पड़ता है। इतने पर भी यह सार्वजनिक रुचि का एकमात्र केन्द्र है। 

अमरंकी पद्धति में नीति की स्वीइट ति में न्तृत्व विस्तृत रूप से मिला हुआ 
है। शट्रपति निस्सदेह अकेला सब से बड़ा काम बरता है। निर्वाचन-पद्धति 
से वह सभी जनता का राष्ट्रपति बनता है न कि किसी विशेष आर्थिक वर्ग या 
वर्गों का | ग्टपत को प्राप्त होने वाला समर्थन चूकि विस्तृत पैमाने का होता है, 
इसलिए उसमें एक एसा आत्मविश्वास उ पन्न होता है, जो असवी गहट्ट्रीय स्थिति 
के समान ही होता है। केवल अपने दल के मतों से उसका निर्वाचन अथवा 
पुनर्निर्वाचन नहीं हो सकता | इन मतों की सख्या पयास नहीं होती | उसे सदा 
स्वतत्रों का पर्याप्त समथन अवश्य ग्रात्त होना चाहिए और अपने कार्यवाल में 
इस समथन में वृद्धि करने का वह निरन्तर प्रयास करता रहता है। रेडियो टेली- 
विजन, अखबार जैसे सामूहिक माध्यम डसे उपलब्ध रहते हैं, जिनका उपयोग वह 
जत्र चाहे तब कर सकता है। उसके सदेशों को विम्तृत पैमाने पर पढ़ा जाता है 
तथा उन पर बहस की जाती है। किसी भी विषय के प्रति ध्यान आकर्षित करने के 
लिए उसके पास असीमित क्षमता होती है। बुह क्षेत्रों में दलीय वफादारी की 
अपील अमी तक बहुत है तथा जिस कार्यवाही को वह चाहता है, उत्त पर 
समर्थन प्र'स करने के लिए बह इसका भी उपयेग करता है। सरक्षण एक छोटा 
अख्र है, जो मामूली मामलों में प्रभावशाली होता है। प्रस्तावित कार्यवाही मे 
सशोधन प्राप्त करने के लिए निषेघाधिकार की धमकी दी जाती है। कायोलयों 
को बुलाकर गष्टपति स्वेच्छानुसार तथ्यों तथा दलील! का सग्रह कर सकता है । 

छोटे पैमान पर उसके मत्रिमडल के सदस्यगण तथा अमिकरणों के प्रमुख 
काफी नेतृ व प्रदान कर सकते हैं तथा करते हैं। इनके सार्वजनिक सम्पक- 
कार्यालय निरतर विशप्तियों प्रकाशित करते रहते हैं तथा उसपर जनता की 
प्रतिक्रिया तथा समावित प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं | 

कांग्रेस में भी नेतृव का केन्द्र स्थ पित हो जाता है। कभी यह प्रशासन से 
आगे, कभी समर्थन में तथा कमी विरोध में उत्न्न होता है। अनेक सदस्यों के 
पीछे--विशेषतः सीनेट में--उनका अत्यधिक विशिष्टतापूर्ण राजनीतिक ण्वं 
प्रशातनिक अनुभव होता है, जिसपर उनका स्वय का अधिकार होता है। दोनों 
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सदन ऐसे मच का काम करते हैं, जो मनुष्यों को राष्ट्रीय स्थिति प्रदान कर 
सकते हैं। 

सप्रिति के अध्यक्षों को भी नेतृत्व के लिए. महान अवसर प्राप्त होता है 
हालांकि वह विकेन्द्रीकृत होता है तथा समिति की सुनवाइयों को टेलीविजन 
हार दिखाये जाने से कम से कम एक सीनेटर एक राष्ट्रीय नेता बन गया। 

यह ब्रात सदा ध्यान से रखनी चाहिए कि कांग्रेस मे नीति-विषयक नेतृत्व 
दर्शनीय प्रकार का नहीं होता | इसके अत्यन्त प्रभावशाली सदस्यों में से अनेक 
सदस्य अपना सर्वोत्तम काये समितियों के प्रशासनिक अधिजेशनों में अथवा 
अपने साथियों के साथ अनोग्चारिक सम्पर्क के समय करते हैं। ऐसे अवसर 
फम नहीं होते, जन्र वे पाते हैं क्रि उनकी मुख्य पूँजी तथ्यों की उनकी उच्च 
कोटि की जानकारी है, चाहे यह जानकारी व्यक्तिगत ज्ञान द्वाग प्राप्त की 
गयी हो, चाहे क्मेचारियों की सहायता का डपयोग करके प्राप्त की गयी हो। 
काग्रेस में निर्वाचित होने के लिए दलीय वफादारी की अपेक्षा स्वतत्रता के 
लिए प्रसिद्धि सामान्यतः अधिक प्रभावश,ली होती है तथा प्रस्तावों के 
समर्थन अथवा विरोध की मात्रा में तथा कांग्रेस मे उनके समर्थकों अथवा 
विरोधियों की सख्या में जो निरन्तर परिवर्तन होता रहता है, वह स्वयं उस 
अत्न्त अनिश्चित स्थिति का परिचायक्र होता है, जिसमें काये करने का 
असाधारण अवसर (अनुशासन के विपरीत) नेताओं को मिलता है। 

अन्त में इस बात का पता चलता है कि सार्वज्निक नीति के खोतो का 
साधारणीक्रण वरना कितना बॉटन होता है। वास्तविक महत्व के विसी भी 
भत्ताव पर सम्भवत, उपयुक्त सभी शक्तियों का प्रभाव पड़ता है। इसमें प्रभावत 
समाज के वर्गोक् दबाव, समथन, सशोधन, विगेघ निह्ति रहता है। इसमे 
राष्ट्रधति, उनक्ले मत्रिमड्लीय दल के सदस्यों का योग रहता है। इसमे वास के 
सदस्यों, विशिषकर उन लोगों का, जो सम्ति में काम करते हैं, योग रहता है। 
इसमे कार्यलय तथा कांग्रेस के वर्मचारियों वी प्राविधिक योग्यता, दिशप 
शान तथा विश्लेषण निहित रहता है। 

चदि भारी परिदतर्तन करना होता है, तो ह्रिटेन के विपरीत, इसके लिए अदृश्य 
पामान्य समथन होना चाहिए न कि कसी विशपष दल या दंग का! उदाहरण 
हि लिए मजदर दल द्वारा इस्पात उद्योग के राष्ट्रीय रण के मामल दो लिया ला 
सकता है। क्षाग्रेस अकेले अपनी इच्छा के अनुसार बहुत कम काम कर सकती 
है, क्योंकि राष्ट्रपति निषेधाधिक्लार का प्रयोग कर सकता है ओर वह निपेधाधिक्ार 
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सामान्यतः या तो सम्बन्धित कायोलय के या निरववाचकों के कतिपय वास्तविक 
रूप से सयुक्त शु्ों के विरोध को या इस विश्वास को प्रतिविम्बित करता है कि 
सम्बन्धित प्रस्ताव का प्रभाव अर्थ-व्यवस्था अथवा समस्त समाज के लिए 
हानिकारक होगा। कांग्रेस किसी निषेधाधिकार की अवहेलना तमी कर सकती 
हैं, जब प्रत्येक सदन में उसके विरुद्ध दो-तिहाई मत प्राप्त हो और निर्वोचन- 
प्रणाली ऐसी है कि किसी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव के सम्बन्ध में साधारण्तः ऐसा 
तब तक नहीं हो सकता, जब तक तीन बड़े गुटों--व्यवसाय, कृषि और श्रम में से 
प्रत्येफ का कम से कम एक बड़ा भाग उसका समर्थन न करे। 

न कोई राष्ट्रपति ही अपने आप तब तक कोई बड़ा परिवर्तन कर सकता, 
जब तक वह उसी प्रकार कांग्रेस की कार्यप्रणाली से उत्पन्न होने वाली बाधाओं 
को दूर न कर ले और यदि कोई बड़ा गुट अथवा निर्वाचकों का क्षेत्र सयुक्त 
रूप से विरोध करे और यह तक सोचने लगे कि राष्ट्रपति इस गुट के अति 
अन्याय करना चाहते हैं, जिसकी सम्भावना नहीं रहती, तो इन बाधाओं को 
दूर करना सरल नहीं होता । 

नौकरशाही के नियत्रण तथा सार्बजनिक नीति के खोतों पर हमने जो विचार 
किया है, उस पर यदि हम ध्यान दें, तो अमरीकी पद्धति की कतिपय विशेषताएँ 
स्पष्ट हो जायंगी। सत्ता का कोई सी महत्त्वपूर्ण केन्द्र अपने अस्तित्व को तब्र तक 
दीघ काल तक कायम नहीं रख सकता, जब तक वह साविधानिक दृष्टि से अपने 
समकक्ष केन्द्र को सर्वप्रथम इस बात का विश्वास न दिला दे कि उसका अस्तित्व 
उचित है। यह अधिकारों के पृथवकरण का आधुनिक महत्व है। यह नेतृत्व को स्वीकार 
करने से पूर्व अपने समक्क्षों को विश्वास दिलाने के उत्तरदायित्व को सख्याबद्ध 
करता है। यह बात प्रशासन के विरुद्ध कांग्रेस के सम्बन्ध में और कांग्रेस के 
विरुद्ध प्रशासन के सम्बन्ध में लागू होती है। ससद के विपरीत कांग्रेस मे 
कोई इतना प्रचल दलीय अनुशासन नहीं है, जो विश्वास न होने पर विचार- 
साम्यता के लिए बाध्य कर सके। इसके अतिरिक्ति समानता अब केवल एक 
साविधानिक स्थिति ही नहीं रह गयी हैं। कांग्रेस के कर्मचारियो की सख्या में 
बुद्धि के साथ यह एक बार पुनः ग्राविधिक योग्वता की समानता भी वन 
गयी है। 
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शक, 
वी दि 8 य्‌ & ८७ 
आच्तरोष्टीय बीति के साधन 

हि एडवर्ड एस, कोरविन ने अपनी पुस्तक “दि प्रेसीडेंटः आफिस एंड पावर्स ? 
में लिखा है--'सविधान, जिस पर केवल समस्या को प्रभावित करने की 
क्षमता रखने वाले उस अधिकार की दृष्टि से विचार किया जाता है, जिसे वह 
निश्चयात्मक रूप से प्रदाम करता है, अमरीकी परराष्ट्रनीति के निधोरण के 
विशेषाधिकार के लिए सधर्ष को आमत्रण देता है।” निश्चय ही यह सघषे 
राष्ट्रपति तथा कांग्रेस के बीच होता है तथा कांग्रेस के अन्तगेत इसका सम्बन्ध 
सीनेट के साथ अधिक विशेष रूप से होता है। 
_ ईम सम्बन्धित साविधानिक प्रावधानों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, दो भागों 
में वीट सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रावधान निम्नलिखित हैं--सधियों राष्ट्रपति द्वारा 
सीनेट के दो तिहाई सदस्यों के परामश और सहमति से की जाती हैं। 
रा्ट्रति सशत्र सेवाओं के प्रधान सेनापति हैं। दोनों सबनों के बहुमत से 
काग्रेस युद्ध की घोषणा करती है। विदेशी वाणिज्य एक ऐसा विषय है, जिसमें 
कात्रेस को कानून बनाने का अधिकार दिण गया है, पर ऐसे भी अनेक 
अधिकार हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से आन्तर्राष्टीय नीति से सम्बन्धित हैं, जिनका 
काफी प्रभाव पड़ता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति का प्रशासनिक अधिकार है, जिसकी 
परिभाषा सी उचित ढग से नहीं की गयी है, किन्तु जो अत्यन्त विस्तृत है। 
उसे कानूनों को लायू करने का अधिकार है, जिनमे सपियों तथा प्रलनक्षतः 
आन्तरांष्ट्रीय कानून सी सम्मिलित हैं। कांग्रेस को धन-विनियोग वा अधिकार 
प्रात्त है तथा विदेशी वाणिज्य के अतिस्कि ऐसे अनेक छेत्र हैं, जिनमें कानून 
बनाने का कांग्रेस को अधिकार है। ये क्षेत्र ऐसे हैं, जिनका महत्त्व आन्तर्राष्ट्री 

गया है। यह व्यवस्था सी की गयी है कि नियुक्तिया, जब तक विशेष रूप से 
छूट न दे दी जाय, राष्ट्रपति द्वाय की जावगी, किन्तु सीनेट से डनकी पुष्टि 
प्रानी होगी। है 

यदि इम इस अधिकारों को जोड़ी के रूप में रखे, तो कोरविन का झर्ये 
अधिक स्पष्ट हो जायगा। सघियों तथा नियुक्तियों के लिए राष्ट्ररति ठधा काम्ेंस 
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म् 


(इस मामले में सीनेट) द्वारा कार्यवाही की आवश्यकता होती है। विनियोगों 
द्वारा प्रशासनिक अधिकार पर नियत्रण एवं सतलन रखा जाता है। राष्ट्रपति 
को प्रधान सेनापति के रूप मे जो अधिकार प्राप्त है, वह क्षाग्रेस के युद्ध की 
घोषणा बरने सम्बन्धी अधिकार से सत्ल्ति हो जाता है। समकालीन प्रकार के 
कानून स्वेच्छानुसार कार्य करने का जो व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं, उसको देखते 
हुए कानूनों के कार्यन्वय तथा रवीइ्ति को भी इसी प्रकार सतुलनकारी समभा 
जा सकता है। 

यह स्पष्ट है कि इस प्रकार की व्यवस्था में, और अनेक प्रावधानों का खरूप 
पूर्णतया सामान्य अथवा यहें। तक कि अस्पष्ट होने के कारण, जटिल ग्थिति को 
वास्तविक रूप से समझने के लिए पूर्वक लीन उदाहरणों तथा न्यायालयों के निणयों 
को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा) राष्ट्र की स्थापना के बाद प्रायः तत्काल ही 
बुछ बातें स्पष्ट कर दी गयी थीं। संधि के लिए सममीता-वार्ता के साथ सीनेट 
को औपचारिक रूप से सम्बद्ध करना राष्ट्रपति वाशिगटन को बहुत ही बुरा लगा 
तथा 'परामश एवं सहमति? विषयक्र धारा के 'पगमर्श” से सम्बन्धित अश 
को निकाल डिया गया। अन्र जो बुछु शेप रह गया है, वह यह है कि व्यक्तिगत 
सीनेटरों से कुछ परामर्श कर लिया जाता है तथा कमी-कभी (पहले की अपेक्षा 
अब्न ऐसा अधिक होता है।) आन्तर्राष्ट्रीय समभोता-वातांओं तथा सम्मेलनों में 
सीनेटरों को प्रतिनिधि बनाकर भेज दिया जाता है । 

यह परम्परा भी कुछ महत्व की थी कि राष्ट्रपति सीनेट की सहमति के जिना, 
जो राजदूतों की नियुक्ति के लिए आवश्यक होती है, समभौता वरर्ताओं में भाग 
लेने के लिए अपने व्यक्तिगत अथवा विशेष दु्तों का उपयोग कर सकता है। 
बैटिकन में अमरीकी प्रतिनिधित्व इसी ढग का है। चूंकि इस प्रवार के 
प्रतिनिधि को राज्दृत की स्थिति प्रदान बरने से धार्मिक मतभेद उत्पन्न हो जाने 
की सम्भावना थी और सम्मवत' सीनेट की सहमति भी नहीं ग्र'त होती, इसलिए 
“व्यक्तिगत दूत? की स्थिति अधिक सुविधाजनक प्रतीत हुई। 

विधानमंडलीय दृष्टिकोण से कांग्रेस किसी भी साध की धाराओं को रद्द कर 
सकती है अथवा क्सी मी सधि को कार्यान्वित बरने के लिए डचित कोप 
देने से इनकार कर सबती है और प्रशासन इसके सम्बन्ध में बुछ मी नहीं कर 
सकता | फिर मी, ऐसा सकट अर्मातक बहुधा उत्पन्न नहीं हुआ | अन्तिम बात 
और जो बहुधा होती है यह है कि सीनेट पुष्टीकरण की प्रक्रिया के झग के 
रूप में फतिपय बाव्यतामूलक प्रतिवन्ध लगा खवदी है। 
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है 

सरकार की स्थापना के तत्काल बाद घटनाओं अथवा उद्ाहरणों की एक 
ऐसी ला प्रारम्ध हुई, जिससे विदेशी मामलों में गष्टणति था अधिकार 
निगन्‍तर टीपकाल तक छ्टता गण | बतिष्य प्राग्म्मिक उदाहरणों के ब्राढ, जो 
अन्य प्रवार के थे, यह बात बहुत शीघ्र प्रमाणित हो गयी कि विदेशी सरवारो के साथ 
पत्र-व्यवहार वा माध्यम कांग्रेस नहीं, प्रत्युत शष्ट्रपति होगा। अनेक व्शाब्दियों 
तक हमारी लैटिन अमरीकी नीति के रूप में और अधिक हाल में विश्व साम्यवाद 
के साथ सघर्ष में इस अधिकार का स्वतत्रतापूर्वक प्रयोग क्या गया । 

अमरीकी ग्रह्युद्ध में राष्ट्रपति लिंकन ने प्रशासनिक अधिकार का इस ढंग 
से विस्तार क्या, जिसके अनुसार बाद के राष्ट्रपतियों न भी अधिकाशतः 
आन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों में काम क्या] उन्होने बन्द्रगाहों की घेभबन्दी कर, 
सैनिक कानून लागू कर तथा उसके अन्तर्गत नये अपराधों की सृष्टि कर एवं 
उनके लिए दण्ड देकर, पत्रों को मेल से निकाल कर तथा दासो को मुक्त कर 
प्रधान सेनापति तथा कानून को लागू करने के अधिकारों को सयुक्त कर दिया। 
उन्होने ये समस्त कार्य कांग्रेस की पूर्व कार्रवाई के बिना ही क्ये। 

राष्ट्रपति विल्सन ने इन अधिकारों को और भी आगे इढा विया। सीनेट के 
अधिकार प्रद्नन करने से इनकार कर दिये जाने पर भी उन्होंने अमरीकी 
व्यापारिक पोतों को शस्त्र-सजित क्या। विदेशों में सेना का बहुधा डप्योग 
कर उन्होंने युद्ध के कार्यों तथा आन्तर्राष्ट्रीय काबून की रक्षा के लिए पुलिस- 
पारंबई के बीच के अन्तर की पुष्टि बी और इस प्रकार असन्दिग्ध रूप से 
आन्तरां्रीय कानून के रक्षार्थ पुलिस-कार्राई को अपने पद्‌ का विशेषाधिकार 
घना दिया। 

राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने प्रशासनिक समझौते द्वारा सधि बरले की प्रक्रिया 
के वैकल्पिक प्रयोग की उपेक्षा करते हुए नोसनिक अड्डे के लिए विध्दसक 
जहाजों का व्यागर क्या, फ्नलेंड पर अधिकार क्या, “अव्लाण्टिक घोपण- 
पत्र! का निर्माण किया तथा मचूर्या में सोवियत रूस द्वाग पुन. अधिक्ार- 
मह्ण को स्वीकार क्या। सशस्त्र सेवाओं के प्रधान सेनापति की हैसिय्त से 
उन्हेंने अथवा राष्ट्रपति ट्मैन ने पनडुब्ध्रियों को देखते ही डुचआ देने का 
भादेश जारी किया, ऐसे सैनिक निर्णय किये, जिनक्ते परिणामस्वरूप यूरोप 
' बहुत बड़ा भाग वास्तविक रूप से सोविग्त रूस के ड्थों में उला गया, 
जेस। कि समय ने दिखा दिया है, अर्द-स्थायी रूप से यूरोप में अपनी सेनाएँ 
सखी, उत्तर कोरियाई भाक्रमण के विरुद्ध दक्षिण कारिया की यहावदा फे 
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लिए अमरीकी सशस्त्र सेना को आदेश दिया। यह अन्तिम कार्रवाई बाद में 
सयुक्त राष्ट्रसधीय पुलिस कार्यवाही के रूप में परिणत हो गयी | 

यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति के इन अधिकारों ने--विदेशी तम्बन्धो 
पर, सशस्त्र सेनाओ पर उसके अधिकार तथा उसके अवशिष्ट प्रशासनिक 
अधिकार ने--युद्ध की घोषणा करने के कांग्रेस के अधिकार को, जो उसका 
विशेष अधिकार माना जाता रहा है, यदि पूर्णतः समाप्त नहीं कर दिया है, तो 
उसको वास्तविक रूप से अत्यधिक प्रभावहीन बना दिया है। कहने के लिए वह 
अधिकार अब भी विद्यमान है क्योकि यदि काग्रेस चाहे, तो वह राष्ट्रपति को 
युद्ध करने के लिए बाध्य कर सकती है। वास्तविक अथ में उसका कोई अस्तित्व 
नहीं है, क्योंकि सामान्यतः राष्ट्रपति उन घटनाओं पर नियत्रण कर सकता है, 
जिनके परिणामस्वरूप युद्ध प्रारम होता है और इस प्रकार काग्रेस के समक्ष एक 
स्थापित तथ्य प्रस्तुत कर सकता है। अमरीकी इतिहास के बड़े युद्बो में से पांच 
युद्ध राष्ट्रपति की नीतियों से ही हुए। इसका अर्थ यह नहीं है कि जब समय 
आया, तब कांग्रेस अनिच्छुक थी या कांग्रेस का प्राथमिक निर्णयों से मतभेद 
था--सामान्यतः बात इसके बिल्कुल विपरीत थी--प्रत्युत इसका अथ 
यह है कि अनेक मामलों में वास्तविक महत्वपूर्ण _निर्णय राष्ट्रपति द्वारा अकेले 
किये गये। 

सशस्र सेनाओ के उपयोग के अतिरिक्त अमरीकी विदेश नीति का सचालन 
अधिकाशतः अनेक औपचारिक साधनों द्वारा होता है। वार प्रमुख साधन ये 
हैँ-सधि, प्रशासनिक सममौना, सयुक्त राष्ट्रसघीय कार्यवाही तथा कांग्रेस का 
एक कानून। कांग्रेस के प्रस्तावों को एक विशेष प्रकार का कांग्रेस का कानून 
समभा जा सकता है। 

संधि, समभौता तथा कानून का, विशेषतः पहली दो बातों कर उपयोग बहुत 
अमपूर्ण होता है। यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि सधि तथा प्रशासानिक सममोते 
तथ्य की दृष्टि से अन्तरपरिवर्तनीय हैं, क्योंकि कोई मी 5 प्तर्गप्रीय कार्य, जो 
एक साधन द्वारा सम्पन्न किया जाता है, वह दूसरे साधन द्वारा भी हो सकता 
है। हाल के वर्षों मे सापेक्षिक रूप से तथा पूर्णर््प से भी समभीते के 
उपयोग में अत्यधिक बृद्धि हो गयी है। यह सीनेट के विशेष प्रभाव में हाल 
की प्रद्ृत्ति का एक प्रमाण है--यह एक ऐसा हास है, जो एक ओर राष्रपति के 
अधिकार के विपरीत तथा दूसरी ओर समस्त कांग्रेस के विपरीत हुआ है। सचि 
करने में सीनेट के दो तिहाई मत के विपरीत समस्त कांग्रेंस के कार्य की 


श्श्प 


तम्भावनाएँ इसके पूर्व ठेकसास के मामले में स्पष्ट हो गयी थीं। सीनेट ने 
दो तिहाई मत से इस सधि की पुष्टि करने से इनकार कर दिया था, पर काग्रेस 
ने बाद में अपने दोनों सदनों के बहुमत से उसे स्वीकृति दे दी। 

संधि की अपेक्षा प्रशासनिक समभौतों पर अधिक निभर करने की प्रवृत्ति की, 
विशेषतः सीनेट में, कड़ी आलोचना की गयी है। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक 
समभोते गुप्त रूप से किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए याल्टा-सममौता है, 
जिपके द्वारा प्रशात महासागरीय युद्ध में प्रवेश करने के मूल्य के रूप में चीन 
की उपेक्षा कर सोवियत रूस को महत्त्वपूण सुविधाएँ प्रदान की गयीं। इस 
गोपनीयता की आलोचना यह कह कर की गयी है कि इससे सविधान निर्माताओं 
की इस स्पष्ट इच्छा की अवहेलना होती है कि कोई सी गुप्त सधि नहीं होनी 
चाहिए। फिर भी, अभी तक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामलों का निभ्रटारा सधियो के 
रूप में किया जाता है और सीनेट का विशेष काये एक वास्तविक कार्य बना 
हुआ है। 

अभी तक जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, उससे आन्तरांष्ट्रीय क्षेत्र में 
राष्ट्रति की सर्वोच्चता अथवा आधिपत्य की अठ्ल प्रवृत्ति का सकेत मिलता 
हा प्रतीत होता है। फिर भी, कुछ ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जो इतनी हाल की 
तथा इतनी गहरी हैँ कि वद्यपि उनके दीघेकालीन प्रभाव का अभी पूर्ण रूप से 
मूस्याफन नहीं किया जा सकता, तथापि जो अभी तक राष्ट्रपति और स्वय सीनेट 
के विरुद्ध समस्त कांग्रेस के कार्य में अत्यधिक इद्धि करती हुई प्रतीत हुई हैं। 
ये घटनाएँ विदेशी मामलों मे जनता की व्यापक रुचि के विकास तथा 
तथाकथित “सम्पूर्ण? कूटनीति के उत्थान का परिणाम हैं। ये दोनों एक दूसरे 
से असम्बद्ध नहीं हैं। 

लोक-रुचि के विकास का कांग्रेस पर प्रत्यक्ष प्रमाव पड़ा है। अब निवोचन- 
अभियान में परराष्ट्र नीति एक बड़ा विषय हो गया है। स्थानीय सस्थाओं द्वाग 
इस सम्बन्ध में बहुधा शिष्टमडल भेजे जाते हैं तथा प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते 
हैं एव निवाचकों द्वारा पत्र सी भेजे जाते हँ। दोनों सदनो के सदस्यों को 
भहुधा इस विपय पर बोलने के लिए उनके जिलों या राज्यों में बुलाया जाता है। 
परेलू मामलों में भी इसका जो व्यापक एवं बहुधा निर्णायक महत्त्व है, उसका 
अनुभव वे स्वयं अपने दिन प्रति दिन के कार्य मे अधिक्राधिक करते हैं। वर्षो 
से स्कूलों तथा कालेजो ने आन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर जोर दिया हैं। और इसी 
भेकार वयस्क शिक्षा की विभिन्न सस्थाओं ने भी इस पर ही जोर दिया है। 


श्श्५ 


सत्रसे अधिक दिलचस्पी द्वितीय विश्व-युद्ध से तथा इस तथ्य से उत्पन्न हुई है 
कि प्रथम विश्व-युद्ध के बाद जो कुछ हुआ, उसके विपरीत द्वितीय विश्व युद्ध 
के क्रातिक़ारी परिणामा से बच निकलने में अमरीका असमर्थ सिद्ध हुआ है। 
इम लिए हमारी सीमा से बाहर की इन समस्याओं में अधिक से अधिक भर 
निरन्तर दिलचस्पी लेने के लिए काग्रेस वाध्य हो ग्यी है तथा सविधान के 
अंतर्गत ऐसे अधिकार प्राप्त हैं, जिनके द्वारा इस प्रकार की दिलचस्पी को प्रबतत 
प्रभाव के रूप में परिणत किया जा सकता है। 

दूमरी बात यह है कि हम लोग “सम्पूर्ण ? कूटनीति के युग में रहते हैं। अब 
विश्व-सपर्ष के सम्बन्ध में प्रारम्भिक रूप से भी यह नहीं सोचा जाता कि अन्ततो- 
गत्वा उसका निन्रदारा सैनिक मार्ग द्वारा किया जा सकता है हालांकि यह बहुत 
महत्त्वपूती है। इसका कारण यह है कि समकालीन संघर्ष एक राष्ट्र के विरुद्ध दूसरे 
का संघ मात्र नहीं है, बल्कि यह ऐसा सघरषे है, जिसमें प्रत्येक राट--लोशवरण 
के भीतर तथा बाहर, दोनों ओर के राष्ट्र--आन्तरिक रूप से विभाजित है तथा 
प्रत्येक भाग के मित्र और शत्रु प्रत्येक अन्य राष्ट्र में होते हैं। इसलिए किसी 
राष्ट्र का विशेष सत्तारूढ दल इस सम्पूर्ण कूटनीति कौ--सैनिक साधनों के साथ- 
साथ अथवा उनसे अधिक अथवा उनके बदले आर्थिक, सास्कृतिक, राजनीतिक, 
मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधनों द्वार अपनी सीमाओं के मीतर और 
बाहर निवास करने वाली जनता तक पहुँचने को--अधिकाधिक आवश्यक 
पाता है। इससे आज आम्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में 'कार्यक्रमों! का दिन आ गया है। 
स्वतत्र विश्व का सत्र से शत्तिश/ली राष्ट्र हेने तथा इसलिए उसका प्रमुख 
नेता होने के कारण अमरीका की नीतियो में काय्क्रमों की अधिकता रा हैः 
माशल योजना, प्राविधिक सहायता, सनिक सहायता, आन्तराष्ट्रीय विनिमय 
सुद्दीकरण तथा सयुक्त रष्ट्रसघ से सम्बंधित विभिन्न सस्थाओं के साथ सहयाग। 
और इन कार्यक्रमों के लिए. केवल इस बात की आवश्यकता नहीं होती कि 
कांग्रेस के कानून द्वारा उनकी प्रारम्मिक पुष्टि कर दी जाय, प्रन्युत इससे भी 
अधिफ उनके लिए निरन्तर धन-विनियोग के रूप में काग्रेत की कारवाई 
की मावश्यक्रता होती है। 

इस प्रकार कांग्रेस का कारये पुनः महत्वपूर्ण एवं निश्चयात्मक हो गया है तथा 
प्रशासन के कार्य की तुलना में न तो इसके गुण में और न इसकी मात्रा में 
किसी प्रकार की कमी हुई है। इस बात को अच्छी तरह से उमभने के लिए 


-.. इसके कई स्वरूपों पर विचार करना उचित द्वोगा। 


;. 
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सर्वप्रथम वात यह है कि समभौतों, संधियों अथवा कार्यक्रमों से सम्बन्धित 
अनेक महत्वपूर्ण समझौता-वार्ताओं में कांग्रेस की सम्बन्धित समितियों के 
सदस्यों को सम्मिलित करना एक निश्चित नीति बन गयी है। युद्ध की समाप्ति 
के पूर्व बहुत समय तक बिदेश मत्री या उनके प्रतिनिधि युद्धोत्ततालीन समस्याओं 
और समभौतों के सम्बन्ध मे विचार-विमर्श बरने के लिए स्यूनाधिक मात्रा 
में नियमित रूप से सीनेटरों के साथ अनौपचारिफ रूप से मिला करते 
थै। इसके बाद दोनों पार्टियों के महत्वपूर्ण सीनेटरों को लब्न, सान- 
फ्ासिस्को तथा ब्रेटन बुद्स सम्मेलनों में भाग लेने के लिए औपचारिक रूप से 
मनानीत किया गया। इस प्रकार सयुक्त राष्ट्र सब का घोषणापत्र तथा आन्तर्राष्ट्रय 
पनर्निमांण तथा विकास बैंक आशिक रूप से सीनेटरो द्वारा ही बनाये गये और 
बाद में उनकी पुष्टि की गयी। इस तथ्य ने निस्सदेह इस पृष्ठीश्रण को बहुत 
अधिक सुविधाजनक बना दिया। हवाना सम्मेलन में, जहँ आन्तरांष्ट्रीय व्यापार 
पेगठन का घोषणापत्र तैयार किया गया, काग्रेस को प्रतिनिधित्व न देने के ही 
करण उसने उसका पुष्टीकरण नहीं क्या। 

फ्म से कम दो मामलो में कांग्रेस के समर्शन का अग्रिम सकेत मिल जाने 
से प्रशासन ने विश्वरासपूर्वक्ष क्तिपय नीतियों के अनुसार कार्य क्या है। इन 
| पुलब्राइट तथा कोन्नोछ्ी के प्रस्तावों, जिनके द्वारा एक आन्तर्राष्ट्रीय सगठन 
में हमारे बने रहने का समर्थन वरने का बचन दिया गया तथा एक यूरोपीयन 
प्र की स्थापना के लिए कांग्रेस द्वार बहुधा औपचारिक एवं अनौपचारिक 
रूप से व्यक्त की गयी इच्छा का समावेश था। 

जनग्ल मैआर्थर के बर्खास्त किये जाने के मामले की सुनवाई के बाद 
पूर पूर्व के सम्बन्ध में जो सुदृद मत प्रकट किया गया, उससे दोनों श खाओं के 
मध्य पारस्परिक सहानुभूति के गग्मीर अभाव को, जो पहले र॒दू पूर्वाय नीति के 
पम्बस्ध में पाया जाता था, दूर करने में दुछु सह्दायता मिली। 

अमरीका की युद्धोत्तर विदेश नीति का एक भत्यन्त डहलेख्नीय पहल डसकी 
दिपक्षीयता रही है (जैसा कि हाल में ब्रिटेन की विदेश नीति में मी वह 
हिपकषीयता बहुत हद तक परिलक्षित हुई है) और इस द्विपक्षीग्ता को एक 

निश्चित मूल्य देकर प्राप्त क्या गया है। यह मूल्य काग्रेस-स्थित रिपब्लिक्न 
नेताओं-- विशेषतः स्वर्गीय सीनेटर वेण्डनब्रगे (१९४७ से *९४८ तक सीनेट 

विदेश सम्बन्ध-समिति के अध्यक्ष) से परामश करने तथा उनके अनेक 

विचारों को स्वीकार करने में विदेश-विभाग की तत्परता के रुप में चुकाया गया है। 


श्श्ेरु 


इससे भी कांग्रेस का कार्य बढ गया है और इस प्रकार द्विपक्षीय दृष्टिकोण पर जो 
अत्यधिक भार डाला गया है, उसका उसने अभी तक अधिकाशतः सामना 
किया है तथा सुदूरपूर्व भी इस प्रकार की द्विपक्षीयता के लिए. एक क्षेत्र के 
रूप में यूरोप, लैटिन अमरीका और आन्तरांष््रीय सस्थाओं में सम्मिलित होने 
के लक्षण प्रकट कर रहा है। 

काग्रेस की स्वृतत्र प्रभावशीलता के विकास का स्वरूप एक दूसरा ही रहा है। 
बहुत दिनों तक विदेश-विभाग के अनेक व्यक्तियों का यह विश्वास था कि 
अपने क्षेत्र में बुद्धिमत्ता ओर ज्ञान पर उसका वास्तविक एकाधिपत्थ--निश्चय 
ही नौसिखिये काग्रेस के विर्छझ--है। यद्यपि इस विश्वास को सामान्यतः व्यक्त 
नहीं किया जाता था, तथापि उसकी जड़े गहराई तक पहुँची हुई थीं। विदेशी 
प्रश्नों तथा क्षेत्रों के सम्बन्ध में काग्रेस के कतिपय सदस्यों के अत्यन्त व्यापक 
जान से बिल्कुल अलग, विदेश सम्बन्ध, विदेश-कार्य तथा अन्य समितियों को 
उपलब्ध होने वाले उच्च योग्यतासम्पन्न पेशेवर कर्मचारियों की सख्या-बृद्धि ने 
अब इस विश्वास को तकेहीन बना दिया है। अब्न कांग्रेस मार्शल योजना, 
चीन-विषयक नीति तथा सेण्ट लारेन्स सी वे जैसे विपयों की पर्याप्त रूप से 
स्वृतत्र विवेचना करने की अधिक अच्छी स्थिति में है! यह निश्चित रूप से 
एक ऐसा मार्ग है, जिसमें स्वतंत्र कमचारी वर्ग ने दोनों शाखाओं के मब्य 
सत्ता के सब्तुलन को प्रभावित किया है। कांग्रेस में जो समर्थन और विरोध 
होता है, उसमें कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले विश्लेषण की अपेक्षा अधिक 
गहरे कारण स्वाभाविक रूप से अमभिव्यक्त होते हैं, किन्द ये विश्लेषण बुनियादी 
आकड़ो पर इस पकार ध्यान केन्द्रित करते हैं कि वे बहुधा निर्णायक सिद्ध 

होते हैं | 

के कर्मचारियों की इस प्रकार की सहायता के प्राप्त हो आने से विदेशी मामलों 
में काग्रेस का वास्तविक प्रयत्न भी अपेक्षाकत अधिक सम्भव हो जाता हैं। 
नीति-परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण कारणों को पहचचानना हमेशा कठिन होता है 
क्योंकि यह विशेषकर मानवीय ग्रद्धत्ति के विश्लेष। की ओर ले जाता है। फिर 
मी यह वात कही जा सकती है कि ऐसे कुछ परिवर्तनों में काग्रेस के प्रयात से 
विदेश विभाग की नीति में मौलिक परिवर्तन हो गया। इस श्रेणी मे हम उस 
परिवर्तन को सम्मिलित करते हैं, जिसके द्वारा चीनी राष्ट्वादियों और कम्यू- 
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पने के साधन के रूप भे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा-परिषद के बदले उसकी 
वृहतभा को वाध्यतामूलक निणेय करने का अधिकार प्रदान परनेकी एचिसन 
गोजना भी इसी प्रकार के परिवर्तन की कोटि में आती है। इसके अतिसिक्ति 
फ्राकों के स्पेन के बहिष्कार के स्थान पर उसे वित्तीय सहायता प्रदान करने की 
नीति (जिसे कुछ सैनिक दवाव के कारण मी अपनाया गया) तथा मनोवैज्ञानिक 
एव सास्क्ृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में हुई घटनाओं को भी इसी अणी में 
सम्मिलित किया जा सकता है । १९४८ का स्मिथ मुडट कानून, जिसके अनुसार 
सूचना तथा शैक्षणिक विनिमय कार्यक्रम बनाया गया, अधिक आमक्रमणात्मक 
भादर्शवादी तथा मनोगैश्ानिक सघष की अनुपस्थिति में कांग्रेस के क्षेत्रों में 
वर्तमान अशाति का अग्रदूत था। 

इसके अलावा कांग्रेस भे वास्तविक कानून या प्रस्ताव के जरिये प्रशासन पर 
मर्यादा लादने की प्रद्नत्ति घर कर गयी है। इनमें से कुछ ये हँ--पारस्परिक 
व्यापार समभौते का अधिकार प्रदान किया गया। इनमें वास्तविक कानूनों को 
रद करने पर निपेघाधिकार के अयोग को रोकने के लिए, काल-सीमा निधौरित 
कर दी गयी। यूरोप मे सेना रखने का अधिकार देते समय सख्या बढ़ाने के 
समय परामर्श लेने की बात का उल्लेख करने का प्रयास किया गया। कुछ 
सीमाएँ विनियोग विधेयकों मे भी हैं। 

एक ऐसा अस्पष्ट प्रभाव-क्षेत्र मी है, जिसमें काग्रेस अथवा काग्रेस के सदस्य 
अन्य राष्ट्रों से एक प्रकार से अनुत्तरदायित्वपू्ण ढग से ऐसी बाते कह सकते हैं, 
मिन्हें यदि प्रशासन सार्वजनिक रूप से कह दे, तो हमारे सम्बन्धों पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़े बिना नहीं रहेगा। कांग्रेस के सदस्य स्ट्रासबर्ग में अनोपसचारिक बैठक में 
यूरोपीय ससदों के अनविकृत प्रतिनिधियों से सघीय पश्चिम यूरोप सम्बन्धी 
अमरीकी विचारधारा को कह सकते हैं ओर उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव मी नहीं 
पड़ेगा और अधिक अनुचित दवाव भी नहीं समा जा सकता, किन्ठ॒ यदि 
यही वात राष्ट्रपति या विदेशमत्री वक्तव्य में कहें, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ेगा। दूसरे शब्दों में काग्रेस बैरोमीटर का काम कर सकती है या करती है। 
श्से अन्य देश की नीति को अमरीकी जनमत के अनुकूल परिवर्तित किया 
था सकता है, क्योकि वहें। किसी प्रकार के दबाव का तत्त्व नहीं रहता या यही वात 
प्रशासन के प्रतिनिधित्व के जरिये होती, तो दूसरी बात होती। ऐसा प्रभाव 
काग्रेस के एक अवाध्यतामूलक सयुक्त अथवा साधारण प्रस्ताव के रूप भें 
उक्त है, यह सदन से होने वाले वाद विवाद में हो सकता है। 
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इससे भी कांग्रेस का कार्य बढ़ गया है और इस प्रकार द्विपक्षीय दृष्टिकोण पर जो 
अत्यधिक भार डाला गया है, उसका उसने अभी तक अधिकाशतः सामना 
किया है तथा सुदूरपूर्व भी इस प्रकार की द्विपक्षीयता के लिए एक क्षेत्र के 
रूप में यूरोप, लैटिन अमरीका और आन्तरांट्रीय सस्थाओं में सम्मिलित होने 
के लक्षण प्रकट फर रहा है। 

काग्रेस की स्व॒तत्र प्रभावशीलता के विकास का स्वरूप एक दूसरा ही रहा है। 
बहुत दिनों तक विदेश-विभाग के अनेक व्यक्तियों का यह विश्वास था कि 
अपने क्षेत्र में बुद्धिमत्ता और ज्ञान पर उसका वास्तविक एकाधिपत्य--निश्चय 
ही नोसिखिये काग्रेस के विर्द--है। यद्यपि इस विश्वास को सामान्यतः व्यक्त 
नहीं किया जाता था, तथापि उसकी जड़े गहराई तक पहुँची हुई थीं। विदेशी 
प्रश्नों तथा क्षेत्रों के सम्बन्ध में कांग्रेस के कतिपय सदस्यों के अत्यन्त व्यापक 
ज्ञान से बिल्कुल अलग, विदेश-सम्बन्ध, विदेश-कार्य तथा अन्य समितियों को 
उपलब्ध होने वाले उच्च योग्यतासम्पन्न पेशेवर कर्मचारियों की सख्या-इद्धि ने 
अब इस विश्वास को तकंहीन बना दिया है। अब कांग्रेस माशल योजना, 
चीन-विषयक नीति तथा सेण्ट लारेन्स सी वे जैसे विपयों की पर्याप्त रूप से 
स्वतत्र विवेचना करने की अधिक अच्छी स्थिति में है। यह निश्चित रुप से 
एक ऐसा मार्ग है, जिसमें स्वतंत्र कर्मचारी वर्ग ने दोनों शाखाओं के मध्य 
सत्ता के सन्तुलन को प्रभावित किया है। कांग्रेस में जो समर्थन और विरोध 
होता है, उसमें कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले विश्लेषण की अपेक्षा अधिक 
गहरे कारण स्वामाविक रूप से अभिव्यक्त होते हैं, किन्तु ये विश्लेषण बुनियादी 
रा पर इस प्रकार ध्यान केन्द्रित करते हैं कि वे बहुधा निर्णायक्र सिद्ध 

| 

कर्मचारियों की इस प्रकार की सहायता के प्राप्त हो जाने से विदेशी मामलों 
में काग्रेस का वास्तविक प्रयत्न भी अपेक्षाकृत अधिक सम्मव हो जाता हैं। 
नीति-परिवर्तन में महत्त्वपूर्ण कारणों को पहचानना हमेशा कठिन होता है 
क्योंकि यह विशेषकर मानवीय प्रवृत्ति के विश्लेषण की ओर ले जाता है। फिर 
भी यह बात कही जा सकती है कि ऐसे कुछ परिवर्तनों में काग्रेस के प्रयास से 
विदेश विभाग की नीति में मौलिक परिवर्तन हो गया। इस ओणी में हम उत्त 
परिवर्तन को सम्मिलित करते हैं, जिसके द्वारा चीनी राष्ट्रवादियों और कम्यू: 
निस्टों को एक साथ लाने का प्रयास करने के स्थान पर केवल चाग काई शेकक 
का समर्थन करने की नीति अपनायी गयी, सोवियत निपेघाधिकार से गक्ति 
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१३, 
राजनीतिक पारियों 


अमरीकी शासन-पद्धति के जिन अनेक पहलुओं के सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रेक्षक 
परेशान रहते हैं, उनमें अमरीकी दल पद्धति सत्नसे अधिक परेशान करने 
वाली है। ब्रिटेनवासी दो बड़ी पर्टियों की अपनी दीर्घफालिक परपग के साथ 
एक पार्टी के अंर्गत म्रों में पर्याप्त रूर से व्यापक अन्तर का होना अनुचित 
नहीं मानते, किन्तु वे आशा करते हैं कि कोई व्यक्ति उस स्थान के निकट ही 
कहीं जारर रुक जायगा, जहँ से दूमरा मत प्रारम्य होता है। इसके अलावा वे 
ससद (पालेमेंट) में पार्टी के नेताओं द्वाग निश्चित की गयी कार्वबाइयों के 
समर्थन के लिए दलगत निष्ठा की आशा करते हैं, क्योकि ससदीय शासन- 
पद्धति को मूलतः पार्टी का उत्तरदायित्व माना जाने लगा है और इम निष्ठा से 
विचलित होने की सजा त्हुधा राजनीतिक आत्महत्या अथवा कम से कम पार्टी 
से निष्कासन होती है। हाल के मतदान-विप्रयक्र आकडों से मतद्ताओं में 
मजदूर और अनुदार दल के उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले मतदाताओं की 
अनि श्चतता का सापेक्षिक रूप से बहुत कम सक्ेत मिलता है। मतदान न 
करने पर भी उतनी ही अप्रमन्नता व्यक्त की जाती है, जितनी कि पार्टी बबलने 
से। तृतीय दल के प्रभाव में वतेमान समय में तीत्र कमी होने के अतिरिक्त 
मतदान में ख्तन्नता बहुत कम रह गयी है। 

दूमरी ओर अमरीका में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रायः एक तिहाई मतदाता 
अपने को ग्वतत्र मानते हैं और अन्य मतढाताओ में स अधि+श प्र्टी सीमा 
को पार कर दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को मतदान करने मे नहीं द्िचक्चिते | 
बाग्रेस के मतदान के समय मतठढान के अनिवायंत निद्रलीय स्वरूप का उल्लेख 
पहले ही क्या जा चुका है। यह तक कि गष्ट'ति वो बाग्रेस मे जो समर्थन 
प्राप्त शेता है, वह भी बहुधा विपक्षी दल से प्राप्त होता है। 

दोनो देशों में एक आपरिवर्तनीय प्रवृत्ति के कारण वहाँ के निद्यसी 
सामान्यतः दो बड़ी पार्टियो का समर्थन बरते हुए प्रतीत होते हैं। वहाँ अन्य 
पार्टियों भी रही हैं और हैं, किन्ठु मतदाताओं को एक बार यह स्पष्ट हो जाने 
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यह रचनात्मक एवं इसके विपरीत भी हो सकता है, पर अन्य सम्बन्धित राष्ट्र 
की कीमत पर ही इसकी उपेक्षा की जा सकती है। 

अमरीकी विदेश नीति निर्माण के किसी भी सामान्य मृल्यावन में यह बात 
माननी ही होगी कि राष्ट्रगत को बहुत अध्कि सुविधाएँ प्राप्त हैं। प्राथमिक रूप 
से उसका ही यह काम है। उसके पास गोपनीय तथा अगोप्नीय दोनों प्रकार की 
सूचनाएँ रहती हैं और वे इतनी जल्दी आती हैं कि काग्नेस के कमेच्ारियों को, 
भ्वोहे वे कितने ही योग्य क्यों न, हो, नहीं मिल सकतीं। प्रधान सेनापति की 
हैसियत से वह ऐसी सक्टवालीन स्थिति उत्पन्न करने की स्थिति में है कि 
कांग्रेस के पास और कोई चार ही नहीं रहता। अन्ततः राष्ट्रपति के पद की 
प्रतिष्ठा तथा प्रभाव भी एक बड़ी चीज है। 

इतने पर भी काग्रेस, प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट को सुझाव तथा समर्थन 
या अस्वीकृति के सम्बन्ध में अट्लनीय अधिकार नहीं है। काग्रेस वा दृस्तक्षेप इस 
अथ में नौकरशाही विरोधी माना गया है वयोकि इसने सभी समस्याओं के 
सम्बन्ध में नये दृष्टिकोण की दलील प्रस्दुत वी है। यह ज्नता को शिक्षित 
करती है। यह गोपनीयता की जब्ठंस्त विरोधी है। यह जटिल है तथा निश्चित 
रूप से कभी कभी तो इसने अपना काम बहुत अनुत्तग्दायित्वपूर्ण ढग से किया 
है। पर साथ ही कभी-कभी इसने प्रशासन के प्रस्ताव का इस डसाह से 
समर्थन किया है कि उसमें इतना बल आ गया है, जो तभी आता है जब्र कि 
उसके पीछे साग गरष्ट्र रहता है। यह बात कम मद्तृत््वपूर्ण नही है कि ग्त १० 
वर्षों के भातर सभी बड़े आन्तरोष्ट्रीय कानून २८ १००१ के बहुमत से स्वीकृत 
हुए हैं। यह निश्चित है कि काग्रेस कार्यवाही में बुछ देरी उत्पन्न कर देती 
है। स्वय इसके सदस्यो में विनियोग समितियों तथा नीति समितियों के बीच 
अन्तर्निहित मतभेद समय-समय पर उत्पन्न हो जाता है। कांग्रेस का स्थानीय- 
वाठ भी कभी-कभी इसकी नियमाब्लियों से दृष्टिगोचर हो जाता है। इस पर 
भी अमराकी बदेश नीति में विभिन्न प्रकार बी क्रातिया हुई हैं, जिनके सम्बन्ध 
में २५ वर्ष पूर्व लोग विश्वास ही नही कर सकते थे। इस विशाल मह्च्पूर्ण 
क्षेत्र में काग्रेस तथा प्रशासन का सम्बन्ध बुल मिलाकर अहुत घनिष्ठ एव 
सह्योगप्रण रहा है, पर यहा भी यह सामान्य सिड्धात लागू है कि प्रत्येक शाखा 
दूसरी को विश्वास दिलाकर ही कोई भारी परिवर्तन कर सकती है। 


२१३४ 


हे, 
राजनीतिक पार्टियों 


अमरीकी शासन-पद्धति के जिन अनेक पहलुओं के सम्बन्ध में ब्रिटिश प्रेक्षक 
परेशान रहते हैं, उनमें अमरीकी दल पद्धात सबसे अधिक परेशान करने 
वाली है। ब्रिटेनवासी दो बड़ी पार्टियों की अपनी दीघकालिक परपण के साथ 
एक पार्टी के अनर्गत म॒त्रों में पर्याप्त रूप से व्यापक अन्तर का होना अनुचित 
नहीं मानते, किन्तु वे आशा करते हैं कि कोई व्यक्ति उस स्थान के निकट ही 
कहीं जाकर रुक जायगा, जहँ से दूमरा मत प्रारम्भ होता है। इसके अलावा वे 
ससद (पालमेंट) में पार्टी के नेताओं द्वाग निश्चित की गयी कार्रवाइयों के 
समथथन के लिए दलगत निष्ठा की आशा करते हैं, क्योकि ससदीय शासन- 
पद्धति को मूलतः पार्टी का उत्तरदायित्व माना जाने लगा है और इस निष्ठा से 
विचलित होने की सजा बहुधा राजनीतिक आत्महत्या अथवा कम से कम पार्टी 
से निष्कासन होती है। हाल के मतदान-विषयक्र आऊड़ों से मतदाताओं में 
मजदूर और अनुदार दल के उम्मीदवारों का समर्थन करने वाले मतदाताओं की 
अनि श्चतता का सापेक्षिक रूप से बहुत कम सक्तेत मिलता है। मतदान न 
करने पर भी उतनी ही अप्रमन्नता व्यक्त की जाती है, जितनी कि पार्टी बन्‍्लने 
से। तृतीय दल के प्रभाव में वतमान समय में तीव्र कमी होने के अतिरिक्त 
मतदान में स्वतत्नता ऋहुत कम रह गयी है। 

दूमरी ओर अमरीका में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राय” एक तिहाई मतदाता 
अपने को म्वतत्र मानते हैं और अन्य मतदाताओ में से अधि॥रश पणर्दी सीमा 
को पार कर दूसरी पार्टी के उम्मीदवारों को मतदान बरने में नही हिचिक्चाते | 
कग्नेस के मतदान के समय मतदान के अनिवार्यत निदलीय स्वरूप का उल्लेख 
प्ले ही क्याजा चुका है । यहीं तक कि राष्ट्र ति को बाद्रेस मे जो समर्थन 
भाप्त शेता है, वह मी बहुधा विप््ली दल से प्राप्त होता है। 

दोनों देशों में एक अगरिवर्तनीय प्रद्डत्ति के कारण वह्चे के निद्रासी 
तामान्यतः दो बड़ी पार्टियो का समर्थन वस्ते हुए प्रतीत होते हैं। वहाँ अन्य 
पारियों सी रही हैँ और हैं, किन्तु मतशताओं को एक बार यह रपष्ठ हो जाने 


१३२२५ 


पर कि तीन विरोधी पार्टियों में से कीन-सी दो सशक्त हैं, शेष तीसरी पार्टी का 
समर्थन बहुत कम हो जाता है। इसका श्रेय मुख्यतः एक सदस्यीय निर्वाचन 
क्षेत्र को हैं, जहाँ चुनाव बहुत कम बहुमत के आधार पर होते हैं और इससे 
यह पता 'वलता है कि लोग अपने मतों को बरबाद नहीं करना घाहते। ब्रिटिश 
पद्धति के अनुसार पालमेंट के लिए खडे होने वाले एक उम्मीदवार को 
निश्चित सख्या के मत प्राप्त करने होते हैं अन्यथा उसकी जमानत जब्त हो 
जाती है, किन्तु अमरीका में एसा नियम नहीं है, और इुनावों के परिणाम 
असमान नहीं होते। राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था भी इसी प्रकार है। 

अमरीका में यह कहने का लोभ पाया जाता है कि डेमोक्रेटों और रिपब्लिक्मों 
में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। इस बात की सत्यता इस तथ्य में निहित है 
कि किसी विषय पर प्रायः किसी मी समग्माननीय दृष्टिकोण का समर्थन बरने 
वाले व्यक्ति वास्तव में दोनों ही दलों में पाये जाते हैं। हम कामग्रेस मे इसके 
प्रभाव को पहले ही देख चुके हैं, जहाँ अविकाश विषयों पर पश्षावलबिता से 
बहुत कम काम लिया जाता है और जहाँ बिना किसी प्रकार के अपवाद के 
प्रत्येक दल का एक बड़ा भाग विवादणय्रस्त प्रश्नों मे दोनों ओर रहता है। 

ऐसा समय भी था, जब पार्टी आज की अपेक्षा बहुत अधिक वास्तविक थी। 
अत्यन्त प्रारमिक वर्षों से ही एलेक्जेण्डर हेमिल्टन का केन्द्रीयकरण करने 
बाला दृष्टिकोण और थामस जेफसन का विकेन्द्रीयररण करने वाला और 
लोकप्रिय दृष्टिकोण व्यक्तियों को विभक्त करते रहे हैं तथा फेडरलिस्ट-डेमो- 
क्रेटिक (जिसे पहले रिपब्लिकन कह जाता था) फूट कम से कम कभी-कभी 
उस फूट के समान दिखायी देती थी, जिसने बाद में दो बडी पार्टियों की फट 
का रूप धारण कर लिया। फिर भी, विशेषकर द्वाल से, डेमोक्रेटिक पार्टी में 
दक्षिण से एक सशक्त अनुढार तत्व ने अपना स्थान बना लिया और विग 
तथा बाद में रिपब्लिकन पार्टियो ने सामान्यतः अपने समर्थन के आधार के 
अग के रूप में व्यापक एवं जनता के मध्य जड़े जमाने का प्रयास झिया। 
अब्राहम लिंकन और थियोडोर रुजवेत्ट के अन्तर्गत रिपब्लिक्न पार्टी 
ने डेमोक्रेटिक पार्टी के अनुदारवादी नेताओं के विण्द्ध उदारतावाद वी ज्योति 
प्रज्ज्यलित की। डेमोक्रेटिफ पार्टी सचसे अविक पुरानी हैँ। इसके मह्दन 
राष्ट्रपति जेफसन, जेक्सन, क्लीवलेण्ड, विव्सन, फ्रेकलिन रुजवेत्ट, ट्म॑नं-- 
ये सभी व्यक्ति ऐसे थे, जिन्होंने बह॒धा काग्रेस मे स्ववं अपने दल के अनेक 
सदस्यों के विरुद्ध सामान्य जनता की प्रगति पर बल दिया। यदि गुहयुद्ध के 


श्३ेद 


बाद डेमोक्रेटिक पार्टी का एक पैर ऐतिहासिक दृष्टि से अनुदार दक्षिण में रहा है, 
तो दूसरा जनता और बडे नगरों के विदेशों मे जनमे नागरिकों के चीच रहा है। 
बाद के वर्षो मे जब-जन नेताओं ने सीमावर्ती आमूल सुधारवाद और पश्चिम के 
उत्थान के लाथ इन दोनो को मिला दिया है, तब-तब यह पार्टी सत्तारूढ़ 
हो गयी। 

फिर सी, रिपव्लिकन पार्टी मूल रूप से पश्चिम से प्रभावित रही और १९ 
वीं सदी के अंतिम ३० वर्षों के अधिकाश भाग में जब पूर्व के व्यापारिक हित 
राष्ट्रपति-पद और काग्रेत पर अधिकार करने के लिए मध्य पश्चिम एवं पूर्व के 
अनुदार थामीण क्षेत्रों के साथ हो गये, तब भी उसने अपने इतिहास की इस 
घारा का पूर्ण रूप से परित्वाय कभी नहीं किया। थियोडर रूजवेल्ट के नेतृत्व 
मे जन्र व्यापारी वर्ग का नियत्रण समास्त हुआ, तत्र पार्टी के अंदर से ही उनकी 
विशेषाधिकार-प्रात्त स्थिति पर सफलतापूर्वक प्रहार किया गया। १९३० तक 
रिपब्लिकन प्रशासन को राष्ट्रीय समृद्धि का श्रेय रहा और इस तथ्य से अनेक 
मजदूर दल्लीय सदस्य भी उसका अनुकरण करते रहे। 

१९३२ से नये तथ्य कार्य करते प्रतीत होते हैं। दो उदार और दृढ़ विचार 
वाले राष्ट्रतियो--रूजवेल्ट और ट्मैन--ने कृषकों और श्रमिकों की ओर से 
आर्थिक मामलो मे सरकारी हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त किया और यह कार्य इतनी 
तीव्र गति से हुआ कि दक्षिण से समर्थन काफी कम हो गया, वद्यपि आइसनहावर 
ऊ प्रति वर्तमान रुख से यह सकेत नहीं मिलता कि इसका रिपब्लिकन पार्टी 
पर सी प्रभाव पडा है। इसके विरुद्ध इस तथ्य से कि सत्ताब्ठ न रहने पर 
पार्ट आालोचना को अधिक महत्त्व देती ऐै, यह फल निहला है कि अनुदार- 
वाद का रिपव्लिकनवाद से सम्बन्ध अधिक बढता गया है। इसके कारण घाहे 

कुछ भी हों, धीरे-धीरे रिपब्लिक्न पार्टी के मतदाताओं की सख्या मे कमी 
होती गयी है | जह। एक वार इसका सामान्यतः बहुमत था, वहीँ अब्र निश्चित 
रुप से इसका अत्यमत है। सार्वजनिक मतदान से यह सकेत मिलता है कि 

' बर से कम उम्रवाले मतदाता रिपब्लिक्न की अपेक्षा अधिकाशतः डेमोक्रि- 
टिक अथवा स्वृतत्र हैँ | इसके कारण पार्टी का्रेस में, विशेषतः प्रतिनिधि- 


उम्मीदवार को अपने उद्यरवादी पक्ष अथवा दलगत राजनीति से पूर्णतः बाद्वर 
क व्य्तियों को चुनने लगी है, ठाकि स्व॒तत्र मतदाता को आइष्ट किया जा सके 
और वह अपनी सोयी हुई शक्ति को पुनः प्रात्त कर सके। 


श्रे७ 


ज्क 


अर 


का 


तब्र क्या कोई ऐसे राष्ट्रव्यापी प्रश्न हैं, जो दोनों दलों को वास्तव में 
दलगत आधार पर विभक्त करते हैं? वर्षों तक सरक्षणात्मक्र तटकर इस 
स्थान की पूर्ति करता रहा, किन्तु अब्च डेमोक्रेटों में हृठ रक्षित व्यापाग्वादी 
तत्त्व उत्पन्न हो गये हैं और रिपव्लिकनों ने पूर्वी समुद्री तट के लोगों को 
आकर्षित किया है, जिनकी समृद्धि वित्तागेन्मुग्व व्यागर से सम्बद्ध है | कृषि किसी 
पार्टी सिद्धात को नहीं मानती, और न आन्तरांष््रीय सहयोग, सार्व #निक सत्ता, 
एकाधिकार विरोध सगठित श्रमिक, सार्वज्नीन सनिक प्रशिक्षण, सामाजिक सुग्क्षा 
एव साबेजनिक गहनिर्माण के प्रश्नों पर किसी पार्टी सिद्धात को मह्त््य विया 
जाता हैं। ये विवाटास्पठ विषय हैं और दोनों पार्टियों के अधिकाश सदस्य विःश्ष 
में देखे जाते हैं, किन्तु हरेक विरोध करनेव ले का ठोस अल्पमत इतना नहीं 
होता, जितना किसी जिशिष्ट प्रश्न पर अपने ही न्तृत्व के लिए होता है। 

ऐसा क्यों होता है ? हम पहले ही बता चुके हैं कि दो मुख्य कारण निम्न- 
लिखित हैं :- तिना किसी सामान्य मानदण्ड के प्रश्नों की अनेक्ता तथा यह 
तथ्य कि पार्टी सगठन मुख्यतः स्थानीय होता है। राष्ट्रीय रगम्च इस तथ्य से 
निर्मित होता है कि निश्तित अवधि के लिए निवाचित स्वतत्र कार्यपालनाधितरी 
(॥५७८७॥५८) काग्रेस में पार्टी की स्वतत्रता की अनुम्ति देता है और फिर भी 
सरकार का पतन नहीं हता, जैसा कि लोकसदन (770088 0 (७07 770/9५) में 
होता है । 

प्रश्नों के गहुल्य के सम्बन्ध में हम पहले ही बुछ विस्तागएर्वक बता झके हैं| 
कग्रेस मं हमने जिस तके-सगत समान मापदण्ड की ओर ध्यान आधृष्ट क्या है, 
उसी अभाष का प्रतिरूप उन मतदाताओं में परिल,क्षत शोता है, जो अत्यधिक 
स्वतत्र हैं तथा जिनमें एक दल की अपेक्षा एक व्यक्ति में विश्वास बरने वी 
प्रह्मात अत्यधिक पायी जाती है। इतने अधिऊ प्रश्नों के होने और ऐसी पर्टी 
का, जिसकी परिस्थिति (यद्रि उसवी काई स्थिति है, जो सन्दिग्ध है) इन समस्त 
प्रश्नों पर मतदाता की स्थिति के समान ही हो, मिलना वास्तव में असम्भव 
होन के कारण मतदाता ने अशतः अनजाने में और अशत. जानबूम कर इस तथ्य 
को ग्रहण कर लिया है कि सग्भवतः उसके लिए, अधिक चरित्र ओर योग्य व्यक्ति 
को चुनना ही अधधक शयरकर +हदेगा, वयोकि वह अपनी विवेश्न शक्ति का 
प्रयाग क्रेण और व्ही कार्य करेगा, ज्सिको बह ठीक समभता है। इस पर 
अत्यधिक चल नहीं दिया जाना चाहिए, वर्यकि यह व्यक्ति भी स्थानीय दृष्टि 
से महच्वपूर्ण बातों के सम्बन्ध में अत्यधिक प्रतिकूल कार्य नहीं करता, न वह 


श्रेद 


उन वास्तविक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों के सम्बन्ध में, जो किसी विशेष समय पर 
आकषषण के केन्द्र होत हैं, मध्यम मार्गीय विचार से बहुत दूर जाता है। 

दलीय सगठन के स्थानीयवाद का निकट से अध्ययन करना आवश्यक है। 
स्मरण रहे कि सविध न के अनुसार चुनाव नियमों का दायित्व गज्यों पर है। 
पार्टियों के प्रादुभाव के साथ साथ ये पार्टियाँ अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय ढायरे की 
अपेक्षा राज्य नियमन के अतर्गत आ गयी | इसका अथ यह है कि पार्टी के 
उप नयमों अथवा राज्य के कानून से पार्टियों का निर्माण स्थानीय इकाई से 
राज्य और फिर राष्ट्र तक हुआ, इसके विपरीत नहीं । स्थानीय इकाइयों हरेक 
राज्य में भिन्न होती हैं, किन्तु नगर एवं काउटी पार्टी-सग्ठन सामान्यतः 
अधिर शक्ति शाली सिद्ध हुए हैं। राज्य सग्ठन स्थानीय इकाइयों के प्रति- 
निधियों से बनाये गये और राष्ट्रीय समितियों राज्य के प्रतिनिधियों से | 

एक समय था जन्म कि नगर एवं काउटी सगठन प्रायः हर जगह मुख्यतः व ऋृत्यों 
में दिलचस्पी लेते थे। इनमें नौत रियो, छूट, ठेबों अथवा कर नि*रण में पक्षपात 
शामिल हैं, जो सगठन के सदस्यों आर सगठन को धन देने वाले के लिए, 
किया जाता था। यह अभीतक अनेक नगरों और काउटियों के सम्बन्ध में सत्य 
है। उदाहरणाथ अधिवाश स्थानीय पुलिस दल और काउटी शेरीफ के कायालय 
अभीतक अशतः पार्टी के स्थानीय सगठन से सलझ हैं। अभीतक इन 
पार्टी व्यवस्था के बुरे पहलुओं से भी मुक्त करना कठिन कार्य है। इसी लिए 
अनेक अमरीकी सुधार ओर निर्देलीयता को एक दूसरे से सम्बन्धित मानते हैं 
तथा “ गजनी तज्ञ ” शब्द के साथ ऐतिहासिक रूप से एक बुरी भावना सम्ब्द्ध 
शे गयी है। ब्रिटिश पार्टी सण्टन का अत्यधिक उद्धतर २दरूप अमरीकी पार्टी- 
संगठन को समझना कठिन बना देता है। अमरीका में जा असन्दिग्ध लाभ 
प्राप्त हुए हैं, उनका अर्शशाक कारण स्वतन्नता में इद्धि है और आशिक स्प से 
ये लाभ स्वय दलीय सगठनों के अन्तगत निहित हैं। जब्र बुरी स्थितियों का 
जान हो जाता है और वे नाटक्रीय रूर धारण कर लेती है, तत्र जनता की 
पारभिक प्रतिक्रिया प्रायः दुख और सुधार के रूप में प्रकः होती है--बद्यपि 
बाद में कम से कमर आशिक रूप से प्रतिगामी काये किये जाते हैं। ये आशिक 
प्रतिगामी कार्य इतने अधिक होते हैं कि मन विश्लुव्ध हो उठता है। सावेजञनिक 
पशामन विज्ञान में जो लाभ प्राप्त हुए हैं, उनक कारण बहुत अधिक घुधार 
हुए हैं। सामान्यतः ये सुधार “दुख एवं सुधार”? की अपेक्षा अधिक स्थायी 
रिद्ध हुए है। 


श्३े५ 


किसी भी स्थिति में, जहाँ दलीय नीतियों स्थानीय सरकार में और राज्य 
सरकार में, जहाँ वे प्रायः साव॑ंजनिक होती हैं, बची रह गयी हैं, वहेँ पार्टी- 
संगठन सामान्यतः अपने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए कठोर प्रयास करते हैं। 
इस प्रकार राष्ट्रीय पार्टी में निष्ठा को कमजोर बनाने तथा उसमें उलभन पैदा 
करने के लिए मतदाताओं के समक्ष स्थानीय मामलों का एक जाल बिछा 
दिया जाता है। एक स्वतत्र उम्मीदवार न्यूयाक॑ सिटी के मेयर पद के लिए चुनाव 
में दोनों पार्टियों की पराजित कर सकता है। केलिफोनिया दोनों टिकटो पर एक 
ही व्यक्ति को गवर्नर के पद के लिए नामजद कर सऊता है। राज्य राज्यीय तथा 
स्थानीय उम्मीदवारों के लिए, एक प्रकार से तथा राष्ट्रपति के लिए, दूसरी प्रकार 
से मतदान कर सकते हैं। दक्षिण में डेमोक्रेटिक पार्टी के अन्तर्गत अथवा 
मिन्न-मिन्न नीतियों के आधार पर निर्मित गुट अन्य स्थानों की दो पार्टियों का 
रूप घारण कर लेते हैं। फिर मी, दक्षिण के बाहर करीब ६ राज्य ऐसे हैं, 
जहाँ गत २० वर्षो में दोनों पार्टियों में से किसी सी पार्टी के गवर्नर नहीं 
चुने गये हैं और बड़ी म्युनिसिपेलिदियों के चुनावों मे जोरदार मुकाबला 
होता है। 

इन राज्यीय और स्थानीय पार्टी सगठनों का मुख्य कार्य राज्यीय अथवा 
स्थानीय पदों के लिए उम्मीदवारों की विजय में निहित है, किन्तु राष्ट्रीय उम्मीद- 
वारों को भी नामजद किया जाता है ओर उनका निर्वाचन होता है। इन प्रति 
निधियों एवं सीनेटररों तथा राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टी सगठन की दिलचस्पी 
सामान्यतः राज्यीय और स्थानीय विजय की पूरक है, तथापि आम वॉर 
से मतदाता इन राष्ट्रीय पदों के लिए पार्टी द्वारा प्रभावशाली और 
स्वीकार्य व्यक्ति की नामजदगी होने पर पार्टी के स्थानीय उम्मीदवारों को अधिक 
मत दिलाने का प्रयास करते हैँ। अतः ऐसे व्यक्तियों की, जिनके दृष्टिकोण 
स्थानीय महत्त्वपूर्ण विषयों पर स्थानीय भावना के विरुद्ध हों, नामजढगी 
अथवा राष्ट्रीय पदों के लिए उनको भेजने के प्रति अनिच्छा ही रहती 
है। १९४८ में दक्षिण में यह भावना इतनी तीम्र हो गयी कि डेमोक्रेटिक पार्टी 
में विद्रोह हो गया, जिससे चार राज्य ट्मैंन के विरद्ध हो गये और दक्षिण के 
८ डेक्सिक्रेट ? के उम्मीदवार को मत मिले। प्रतिनिधियों और सीनेट्रें सम्बन्धी 
समत्या अविक सरल है। इसके लिए ऐसे व्यक्ति को नामजद किया जाता है, 
जो स्थानीय रूप से स्वीकार्य हो ओर इसमे पार्टी के राष्ट्रीय दष्टिकोग पर इतना 
ध्यान नहीं दिया जाता। अपेक्षाकृत शक्तिहीन राष्ट्रीय सगठन बढ़ि चादे भी, 

१8० 


तो वह स्थानीय दलीय संगठन को बहुत कम दण्ड दे सकता है, किन्धु वह 
इस प्रकार की इच्छा कम ही करता है। साम्तान्य परिस्थितियों मे वह केवल 
इतना कर सकता है कि वह विपक्षी दल के उम्मीदवार का निर्वाचन निश्चित 
बना दे, बशर्ते विपक्षी दल किसी प्रकार ऐसे उम्मीदवार को नामजद्‌ करने में 
सफल हो जाय, जो स्थानीय भावना के विरुद्ध होते हुए भी राष्ट्रीय दृष्टि से 
स्वीकार हो। काग्रेस का सगठन पार्टी सिद्धातो पर होने से, यद्यपि मतदान इसके 
आधार पर नहीं होता, इसका एक और दण्ड बहुमत की समाप्ति के रूप में मिल 
सकता है। 

इसके अतिरिक्त अधिकाश राज्यों मे नामजदगी की प्रक्रिया 'मतदाताओं के 
हाथ में रहती है, जो “प्रत्यक्ष प्राथमिक कारवाई ? कहलाती है। इन राज्यों में 
निश्चित सख्या के मतदाताओ के आवेदन से कोई योग्य व्यक्ति पद के लिए 
पार्ट-नामजदगी के हेतु उम्मीदवार माना जाता है। प्रथम दिन, जिस दिन यह 
निश्चय किया जाता है कि किसको नामजद किया जाय, प्रत्येक पार्टी के मतगता 
यह निश्चित करते हूँ कि उनका उम्मीदवार कीन है। इन परिस्थितियों में यदि 

मान भी लिया जाय कि स्थानीय पार्टी सगठन राष्ट्रीय पार्टी की एकता की 
दृष्टि से कांग्रेस के लिए ऐसे उम्मीदवारों को नामजद करना चाहता है, जिनका 
दृश्कोण स्थानीय दृष्टिकोण से भिन्न होता है (जो सामान्यतः नहीं होता), 
मी मतदाता स्वय इस प्रयास को विफल कर देते हैं और ऐसे व्यक्ति को नामजद्‌ 
करते हैं, जो उन्हें अधिक पसन्द होता है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय पार्टी 
संगठन के पास ऐसा कोई उपाय नहीं होता, जिसके द्वारा वह स्थानीय विद्रोह 
की निश्चित रूप से समाप्त कर सके। 

अतः “ प्रत्यक्ष प्रारभिक निवोचन साथ राज्यीय ओर स्थानीय पार्टी- 
नियत्रण की पद्धति का परिणाम यह होता है कि किसी प्रश्न पर किसी विशेष 
क्षेत्र के इढ़ मत का समर्थन कांग्रेस में दोनों दलों के सस्यो द्वारा किया जाता 
हे। पश्चिम में विद्यत और सिंचाई का जोरदार एवं व्यापक समर्थन होता है, ग्रेट 
लेक्स के सीमावर्दी राज्यों मे सेट लारेंस सी वे का समर्थन होता है, जब कि 
व्यू इगलेंड और लोअर मिसिसिपी घाटी में इसका इस आशका के कारण 
विरोध किया जाता है कि इससे व्यापार कम हो जायगा। चादी अनुदान राऊी 
पवत के राज्यों को आइृष्ट करता है, और कृषि-उत्पादनो के मूल्यों म॑ समानता 
मध्य पश्चिम के कृपकों मे एकता लाती है। औद्योगिक क्षेत्रों मे सामूटिक 
सोदेवाजी और सगठित श्रम का दोनों पार्टियाँ जोरदार समर्थन जरती हं। 


श्षर्‌ 


पश्चिम तट को इस बात की चिन्ता रहती है कि सुदूरपूवे में हमारी नीति सुद्दद 
हो। मध्य पश्चिम सावंजनिक सेनिक प्रशिक्षण में दिलचस्पी नहीं दिखाता। 
उत्तरी डकोटा और मिनेसोटा में ग्रामीण आमूल सुधारबाद का जोर है। एक 
ही क्षेत्र के दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों के बीच समानता के ये स्थानीय मूल 
हैं और इन्हीं के कारण राष्ट्रीय स्तर पर दलों के भीतर मतभेद उत्पन्न होते हैं। 
कार्यक्रमों की शब्दावली ऐसी रखी जाती है कि उनसे किसी को भाषात न 
पहुँचे और उनकी सुविधाजनक अस्पष्टता प्रत्येक चार वर्षों के बाद एक बार 
राष्ट्रपति के चुनाव-अभियान का सचालन करने के लिए राज्यीय और स्थानीय 
पार्टी संगठनों के असुविधाजनक मिलाप को पर्याप्त रूप से कायम रखती है। 
इन अभियानों के बीच की अवधि में राष्ट्रीय पार्टी समठन अधिकाशतः अधवार 
में विलीन हो जाते हैं और कार्यपालिका शाखा और काग्रेस में पक्षावलग्रियों 
द्वारा मच पर अधिकार कर लिया जाता है। 

इस प्रकार पार्टियों की जड़ें सैद्धातिक की अपेक्षा सगटनात्मक अधिक होती 
हैँ। यह सत्य है कि श्रम, कृषि और उद्योग के बड़े वर्गों के साथ राष्ट्रीय स्तर 
पर सौंदेबाजी होतीं है ओर इसका कुछ सैद्धातिक रूप होता है। फिर भी 
इसऊा मूल स्थानीय रहता है। सामान्यतः हरेक नगर, हरेक छोटे ग्रामीण 
क्षेत्र का प्रतिनिधि अथवा समिति-सदस्य होता है और वहुधा उनकी एक 
समिति भी होती है। 

म्युनिसिन्‍क्‍ल और काउटी इकाइयों की अपनी पार्टी समितियों और अपने 
प्रमुख नेता-मण्डल होते हैँ, जिनमें एक अथवा थोड़े से व्यक्ति होते हैं। इस 
प्रकार राज्य स्तर पर और अन्त में राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्माण होता है। 

ठोस आधार प्राप्त करने के लिए तृतीय दलों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों 
की विफलता का कारण अधिकाशतः सगठन का यह ठोस अंग ही होता है। 
१९१२ में थियोडोग रूजवेल्ट के नेतृत्व में प्रगतिवादियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 
रिपब्लिक्नों से अधिक मत प्राप्त किये, किन्तु मूलभूत स्थानीय संगठन के 
अमाव में दो वर्षों में ही उनकी शक्ति समाप्त हो गयी। तथाकथित अमरीकी 
मजदूर पार्टी न्यूयार्क नगर में अपना छोटा, किन्तु कुछ प्रभावशाली सगठन 
कायम रख सकी है, झिन्‍्त्रु उसका प्रभाव वहीं तक है और वहाँ भी उसके 
प्रभाव में कमी हो रही है। करीय 5 ऐसी छोटी पार्टियां है, जो राष्ट्रीय समर्थन 
प्रा होने का ठावा करती हैं, किख्छु किसी एक के लिए एक प्रतिशत भी मत ग्रात्त 
करना सन्ठिग्ध है। यदि इनमें से कोई पार्टी पयाप्त विकास के चिन्द्र दिखाती ६, 


श्छ 


हि ँ 


तो अन्य पार्टियों में से एक या दोनों उस पार्टी की ओर आइृष्ट हुए लोगों का 
समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसके लिए वे उस बात का समर्थन 
करती हैं अथवा समर्थन करने का दिखावा करती हैं, जिसके कारण वे आदृष्ट 
होते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से तीसरी पार्थ का यही कार्य रहा है कि दो बड़ी 
पार्टियों में से एक के ह्वाग किसी जात का स्वीकार करवा लिया जाय। 

मतदान कहाँ तक नहीं किया जाता, इसके सम्पन्ध में बुछ शब्द कहना उचित 
होगा। अपरिद्ययय अनुर्पास्थति अथवा निवास-स्थान-विषयक एवं अन्य अनहंताओं 
पर पूर्ण रूप से विचार कर लेने के बाद भी यह स्थिति अभी तक अत्यन्त 
चिंताजनक बनी हुई है। हम मानते हैं कि दक्षिण के 'एक पार्टी? वाले राज्यों 
में वास्तविक सघषे प्रत्यक्ष प्राथमिक कार्ड! में होता है और स्वय चुनाव का 
परिणाम साप्ान्यतया पहले ही श्ञात हो जाता है । इस प्रकार “प्रत्यक्ष प्राथमिक 
कार्रवाई” की ओर चुनाव से अधिक मतढाता आक्ृष्ट होते हैं। कभी कभी 
कतिपय क्षेत्रों के एक ही पक्ष का हो जाने के कारण भी मतदान नहीं किया 
जाता। तीज प्रतिद्वन्द्दितावाले चुनावों में सदा अधिक मतदाता भाग लेते हैं। 
उम्मीदवारों के दृश्कोणों में स्पष्ट अन्तर का अभाव नि सदेह एक दूसरा कारण 
है। सम्भव्रतः एक तत्त्व यह अनुसंधान है कि वास्तव में प्रभावकारी गजनीतिक 
कारवाई मतदान के दायरे के बाहर होती है और उसकी अभिव्यक्ति किसी पद 
के लिए निर्वाचित व्यक्ति पर सगठित दब्नाव डालने के रूप में होती है। णर्टी 
के प्रति निष्ठा में कमी और स्वतत्नता में इद्धि से मतदान में कमी हो जाती है, 
किन्तु इससे निजी बुद्धि के प्रयोग का अवसर बढ़ जाता है। पहले के अधिक 
बड़े मतदान-विषयक आकडों में से दुछु आक्ड़ों को निःएचत रूप से एक अन्य 
प्रकार की चुनाव-विषयक धोखाबाजी से बड़ा बना दिया गया था। लेखक को पहले 
के कतिपय ऐसे उठाहस्णों का ज्ञान है, जब मतदान-योग्य व्यक्तियों के ११० 
प्रतिशत ने मतदान किया। मतदान न बरने के प्रश्न का अध्ययन किया गया 
है और अंत में उन सत्रसे यह निष्कर्ष निकलता है कि १० से ५० प्रतिशत तक 
मतदाताओं में नागरिक भावना के प्रति उठासीनता है । 

अमरीकी पार्टी पद्धति के सम्मन्ध में और अधिक क्या कहा जा सकता है! 
यह स्पष्ट है कि स्पष्ट प्रश्नों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित नीति यहण 
करने में उसकी प्रम्यक्ष विफ्लता की बहुत अधिक अ'लोचना की गयी हैं। इस 
सम्बन्ध में काग्रेस पर विशेष रूप से दलगत अनुक्तरदायि व के आरोप लगये गये 
हैँ। अनेक अचलों में ब्रिटिश पद्धति को इस वात के आदश उदाहरण के रूप म 


श्छरे 


प्रस्तुत किया गया है कि दलंगत॑ सरकार को क्‍या करना वाहिए। फिर मी 
इसका दूसरा पहलू भी है । स्पष्ट विभाजनों के अभाव में अमरीकी राष्ट्रपति के 
पद के उम्मीदवार सभी वर्गों से अपील करते हैं और यह अपील राष्ट्रीय स्तर 
पर एकता स्थापित करनेवाली होती है, विभाजित करने वाली नहीं। ब्रिदिश 
पद्धति के अनुसार भी वर्गो में विभाजन की एक रेखा खींची जाती है और इस 
सम्बन्ध में महाद्वीपीय पार्टियों अधिक खराब होती हैँ । मतदाताओं और कांग्रेस में 
पार्टी अनुशासन की कमी से व्यक्तिगत न्याय-निष्ठा और योग्यता का उपयोग 
अधिक सभव होता है, जो उस पद्धति में समव नहीं होता, जहाँ सफलता के 
लिए प्रश्नों पर कठोर पार्टी-निष्ठा का मूल्य चुकाना पड़ता है और प्रश्नों की सख्या 
वास्तव में इतनी अधिक होती है कि व्यक्ति की आत्मा के हनन के बिना यह 
दलगत निष्ठा नहीं हो सकती। अततः यह पद्धति अधिकाश बस्तियों में दो 
पार्टियों की पद्धति को निरतर रूप से लागू करने योग्य है और इससे यह लाभ 
है कि वैकल्पिक उम्मीदवार खड़े किये जा सकते हैं। जहाँ ऐसा नहीं होता, वह 
प्राथमिक कारवाई में सच्चे सघष अथवा स्थानीय सरकार में पूर्ण गेर-पक्षा- 
विलबिता के विकास ने स्थान लिया है। 

अमरीकी आमतौर पर यह अनुमव करते हूँ कि वर्तमान पद्धति उनके लिए 
हितकर है और वे इसमे मूलरूप से परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। 


र्ष्टछ 


१४, 
न्यायपालिका 


अपने युग के राजनीतिक सिद्धात के अनुसार ही सविधान ने न्यायिक 
शक्ति को सरकार की तीन इकाइयों का तीसरा सदस्य माना और सर्वोच्च न्यायालय 
की व्यवस्था की। अन्य संघीय न्यायालयों के सम्बन्ध म॑ निर्णय करने का कार्य 
काग्रेस पर छोड़ दिया गया। क्षेत्रों तथा राजधानी पर कांग्रेस की सामान्य सत्ता 
के कारण क्षेत्रीय और कोलबिया जिला के न्यायालय काग्रेस के अधिकार क्षेत्र 
में रखे गये। 
हरेक राज्य की अपनी प्रणाली है। 
किसी कानून को अवैध घोषित करने का सघीय न्यायालयों का अलिखित 
अधिकार हरेक राज्य मे उसके अपने सविधान के सम्बन्ध में लिखित अथवा 
भलिखित अधिकार के समान है। 
डुसियाना के सिवाय, जिसके न्यायशास्त्र का आधार नेपोलियन-विधिसहिता 
 रैरेक राज्य सामान्य अंग्रेजी कानून की पद्धति और परपरा को अपनाता है। 
अपने स्थायी कानून के अनुसार इसकी पूर्ति करता है अथवा इसके स्थान 
पर दूसरा कानून जारी करता है। मह्मद्वीपीय प्रशासनिक कानून्त और उसके 
जेन्तगेत गठित प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की न्यायिक समानता कहीं भी नहीं 
मिलेगी। फिर भी आधुनिक सरकार के स्वरूप और नियमनकारी आयोयों के 
विकास ले व्यावहारिक अन्तरों को न्यायिक अन्तरों की अपेक्षा कम तीक्ष्ण बना 
दिया है। 
ब्रिटिश पाठक किसी कानून को अवैधानिक घोषित करने के अमरीकी सर्वोच्च 
न्वायालय के अधिकार से सदा भ्रमित हो जाते हैं, किन्तु वे यह नहीं समझ पाते 
कि मामला किस प्रकार न्यायालय में पहुँचता है। न्यायालय ने परामश के रूप 
मे मतों को व्यक्त करने से निरन्तर इनकार किया है। फलस्वरूप कसी कानूत 
की वेधानिऊता को पूण अथवा आशिक रूप से चुनौती देने के लिए कोई पश्ष 
अवश्य होना चाहिए। इसका यह अ्थ है कि कानून के कार्यात्वय का प्रारम्भ 
अवश्य हो जाना चाहिए। कोई निम्नसघीय न्यायालय अथवा राज्य न्‍्वायालय 
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समस्त संघीय न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से करा 
है। उनकी नियुक्तियों जीवन-काल के लिए अथवा तब तक के लिए होती हैं, 
जत्र तक उनका आचरण निर्दोष बना रहे। ये नियुक्तियाँ प्रथा के अनुसार 
दल्लगत आधार पर होती हैं, किन्तु उनका एकमात्र आधार दलयत भावना ही 
नहीं होती । इद्धावस्था अथवा न्याय-बुद्धि के समाप्त होने से पूर्व ही अवकाश 
ग्रहण करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए. एक उदारतापूर्ण पेन्शन-ग्रगाली 
प्रारम्भ की गयी है। इसमें इसे कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। 

हरेक राज्य की अपनी अलग न्यायिक प्रणाली है। इन प्रणालियों में कोई 
एकरूपता नहीं है, किन्तु कुछ साधारणीकरण किये जा सकते हैं। प्रत्येक राप्य 
में एक “सर्वोच्च न्यायालय ? होता है, यद्यपि औपचारिक रूप से उसको यह 
नाम सदा नहीं दिया जाता। उसमें एक या दो स्तरों के निचले न्यायालय भी 
होते हैं। निम्नतम स्तर पर--नगर, काउण्टी अथवा कस्बे के स्तर पर-- 
प्रतिदिन होनेवाले छोटे-छोटे अपराधों अथवा मामलों के लिए न्यायालय होते 
हैं। अनेक नगरों मे इसी स्तर पर विशिष्ट न्यायालयों की स्थापना की गयी 
है। छोटे दावे, बाल अपराध, वैवाहिक सम्बन्ध, सपत्तियों सम्बन्धी प्रश्नों का 
हल, यातायात, कुछ ऐसे विषय हैं, जो साधारण मामलों से भिन्न हैं और 
उनको विशिष्ट न्यायालयों मे हल किया जाता है। 

अमरीका में न्यायाधीशों का वेतन प्राय. समान हे, किन्तु अनेक छोटे अथवा 
स्थानीय न्यायालयों में मामलों की सख्या इस प्रकार की होती है कि आशिक समय 
काम करनेवाले न्यायाधीश ही उनका निवरटारा करते हैं। चुनाव की शर्तों अथवा 
प्रणाली के सम्बन्ध में कोई एकरूपता नहीं है। अनेक राज्यों में सभी स्तरों पर 
न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। अन्य राज्यों में नियुक्ति सामान्य होती है| 
कहीं दोनों प्रणालियों का प्रयोग होता है। निश्चित शर्तें सामान्य हैं, किन्तु 
आजीवन नियुक्तियोँ अथवा अनिवार्यतः अवकाश ग्रहण की निर्धारित उम्र की 
नियुक्तियों अज्ञात नहीं हैं। अनेक समुदायों में निम्न न्यायालयो में पर्याप्त परिवतन 
की आवश्यकता है । वे बहुधा ढलीय यत्र के पुजों के समान होते हैं ओर 
तदनुसार न्याय में बाधा पड़ती है अथवा वह दलगत यत्र से प्रभावित होता है| 

सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त, जितका यावः सार्वजनीन सम्मान झोता है, 
अमरीकी न्यायिक पद्धति की पर्यात रूप से कठोर आलोचना की गयी हैं। सत्रीय 
न्यायाधीशों की नियुक्तियों। व्यवह्वरत. सीनेद्रो अथवा पार्टी सगठनों की 


ः राजनीतिक नियुक्तियों ही होती हैँ और उनका योग्य होना अनिवार्य नहीं। 


श्ष्टद्ध 


राज्यों में, विशेषतया निम्न स्तर पर, स्थिति बहुधा और मी खराब होती है। 
अयराध-जगत्‌ के राजनीतिक दृष्टि से शक्तिशाज्ञी सदस्य अथवा राजनीतिक 
नेताओं के पिछुलग्युओं को दण्डित करना सुश्किल प्रतीत होता है। इसके लिए, 
पुलिस भी दोषी है। 

कार्य-प्रगाली को अधिक खर्चीली, धीमी, उलभनपूर्ण और बहुधा न्याय के 
उद्देश्यों को विफल बनाने बाली कह कर उसऊी आलोचना की जाती है। 

प्रशासनिक कानून अथवा अर्ड-न्यायिक गतिविधि का सपूण्ण क्षेत्र अत्यधिक 
अनिश्चित है। अन्य स्थानों की मोति यहाँ मी व्यवसाय के नियमन में नया 
दृष्टिकोण अपनाने की महती आवश्यकता के फलस्वरूप पुरानी धारणाओं पर 
पुनः विचार किया गया। 

ऐतिहासिक दृष्टि से न्याव-विभाग का सार्वजनिक नीति पर विशेष प्रभाव है। 
उदाहरणाथे सर्वोच्च न्यायालय ने ही यह निश्चय किया कि कारपोरेशनो को 
४ ्नुष्यों का समुदाय ” माना जाय, जब सविधान में प्रयुक्त इस शब्द का मामला 
सीमने आया । इसके परिणामों का वर्णन करने के लिए एक इतिहासकार ने 
लिखा--- मनुष्यों के अधिकार कारपोरेशनो की रवृतत्रताओं के रूप में परिणत 
हो गये।” साविधानिक वाक्याश--“ सामान्य कल्याण? अथवा “आवश्यक 
और उचित ” अथवा “कानून की निश्चित प्रक्रिया ” स्वत स्पष्ट नहीं हैं। न 
४ सावेजनिक हित”? अथवा “उचित एवं तकंसगत?? जैसे अनेक कानूनविपयक 
वाक्याश ही, जो नियमनकारी अधिनियमों मे बारब्वार आते हैं, स्वत: 
स्पष्ट हैं। न्यायशाल में आज सी सामात्य कानून का महत्वपूर्ण स्थान है और 
यह न्यायाधीश द्वारा चनावा गया कानून है । सविधानों ओर सविधियों मे इन 
सदिग्धिताओं और रिक्त स्थानों की पूर्ति उनकी व्याख्या करनेवालों के मतों से 
होती है। यह आश्चयेजनक नहीं है कि अमरीकी न्याय-विभाग इस प्रकार के 
विवादों का केन्द्र था, जिमसे आधुनिहू त्रिटेन परिचित नहीं था। विधानमण्डल 
अथवा प्रशासन में किसी राजनीतिक ढल अथवा आर्थिक गुट द्वाय अपने प्रति 

दानुभूति रखनेवालों का रखा जाना ही पर्यात नहीं सिद्ध हुआ हैं। यदि यह 
अमरीकी प्रगाली को प्रभावित करेगा, तो इसी प्रकार न्‍्याव विभाग को सी 
राजनीतिक कार्रवाई के घेरे सें, इस शब्द के व्यापततम अर्थ में, आना होगा। 


श्छ९ 


«२९५. 


राज्य 


महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमरीका का क्षेत्र आशिक रूप से सावभीम ४८ 
अधिएार क्षेत्रों में विभक्त है। यद्यपि इन ४८ राज्यों के पास ऐसे काये संख्या 
में अपेक्षाकृत थोड़े ही रह गये हैं, जो अभी तक एक मात्र उन्हीं के अधिकार- 
क्षेत्र में हैं, तथापि उनकी न्यायिक स्वायचता में बहुत कम गम्मीर रूप से कमी 
हुई है। अतः वे शासन प्रगाली विषयक्र एक अलन्त महत्वपण प्रयोगशाला 
का काम करते हैं। उनका कायक्षेत्र एक ओर केवल उन नागरिक अधिकारों 
की सीमाओं को जानता है. जिनको अमरीक्यो ने किसी मी सरकारी कारवाई 
के क्षेत्र से बादर रखने के लिए चुना है और दूसरी ओर डन अधिकारों 
सीमाओं को ज्ञानता है, जो एक मात्र राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत भाते 
हैं। इसके साथ एक ऐसा संयुक्त क्षेत्र अवश्य जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें 
ऐसे अधिकार सम्मिलित हैं, जो दोनो के क्षेत्र में साथ साथ आते हैं, किन्तु 
जिन में सबप के समय स्रीयर कानून लागू रहता है। इन विभिन्न प्रतिबधो 
की सीमा और सक्षिप्त स्वरूत निधोरित करने में सर्वाच न्यायालय की निर्णय 
आअतिथ रहता है। राज्य, न कि राष्ट्र अप्रतिमानित अधिकारों का मवशि९ 
उत्तराधिकारी है। कांग्रेस नये राज्यों को सब्र में शामिल कर सकती €, 
किन्तु राज्यों की अनुमति के बिना वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों से उनका नि्मांग 
नहीं कर सकती । उनको अमरीका द्वारा गणतात्रिक सरकार और आक्रमण 
रक्षा का गारठी दी गयी है। 

प्राय. प्रत्येक भौगोलिक वात में राज्य एक दूसरे से अत्यधिक मित्र ह। 
क्षेत्रफल में २६७३३९ वर्ग मील का टेक्सान १२१४ बर्ग मील वाले रोडे १ 
से २२० गुना और इग्लैण्ड से ४६ गुना बडा है। दा तिहाई हिस्सों का क्षेत्रफल 
3०००० और ९७००० वर्ग मील के बीच है। बनसख्या में १९५४० की उने- 
गगना के अनुसार १४८३०१९२ जनमख्यावाला न्यूवार्क १६००८ ज्ञनमस्ण 
वाले नेवादा से ९२ गुना बड़ा है। न्यूयाके का क्षेत्रकल ४७३४४ बर्गमील ४, 
लब॒कि नेवादा का १०९७८९ | रोडे द्वीप की सघनता प्रतिवग मील ७४९ भरे 
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नेवादा की १-४ है। दो-तिद्ाई राज्यों की जनसंख्या ६४०००० और 
४,०००,००० के बीच है और सघनता प्रति वगे मील १४५४५ ओर ९ के 
बीच। इनमें करीब दो-तिहाई राज्यों की जनता का ५० प्रतिशत अथवा अधिक 
भाग २५०० से अधिक की जनसख्या वाली जातियों में रहता है। इनमें से 
सात--ममचुसैट, रोडे द्वीप, न्यूयार्क, डेलबारे, न्यू जर्सी, मेरीलेण्ड, इलि- 
नाइस--में ५० प्रतिशत से अधिक जनसख्या एक मिश्रित क्षेत्र में रहती है। 
केलिफोर्निया, मिसारी ओर पेन्सिल्बानिया को, जिनमें हरेक ४००,००० से 
अधिफ के मिश्रित क्षेत्र हैं, सामान्य प्रकार के मानना चाहिए। 

भूमि-प्रयोग में अत्यांधक भिन्नता है। नेवादा में मुख्यतः रेगिस्तान है, 
इआओवा में घने खेत है, न्यूयाके, वाशिंगटन, केलिफोर्निया में काफी विविधता 
दिखायी देती है। कोलोरडो में पहाड़ों और विशाल भूमि का सम्मिश्रण है। 
इस प्रकार इस सूची में काफी विस्तार किया जा सकता है। 

आय और उसकी प्राप्ति, कर लगाने योग्य क्षमता में काफी अंतर प्रतीत 
होता है। सबसे गरीत्र दस राज्यों में (दक्षिण में न्यू मेक्सिको छोड़कर सब ) 
प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक यानी १० राज्यों की ४४ प्रतिशत है। यूरोपीय 
स्तर से समी पूर्णतः ठीक हँ। मिसिसिपी ही एक ऐश राज्य है जहाँ प्रति व्यक्ति 
थाय ब्रिटेन की प्रतिब्यक्ति आय से कम है। 

प्रत्येफ़ राज्य का अपना लिखित सविधान है। इनके काल में अंतर है। 
ममचुसेट का सविधान १७८० में और न्यू जर्मी का १९४७ मे बना। प्रायः सभी 
में विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए। नये संविधान बनाने की प्रक्रिया राज्य- 
राज्य में मिन्न है। सामान्यतः जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक 
“साविधानिऊ सम्मेलन ” बुलाया जाता है और सविधान को लागू करने के 
पूर्व उसके प्रारूप के सम्बन्ध में जनमत सेग्रह किया जाता है, सामान्यतः राज्य 
विधानमडल इस प्रकार के सविवान-सम्मेलन के लिए प्रस्ताव करते हैं, 
यद्यपि कुछ राज्यों में इस प्रकार के सम्मेलन बुलाने का प्रश्न समय-समय पर 
मतदाताओं के समक्ष रखा जाता है। कहीं-कहीं अन्य पद्धति भी अपनायी 
ज्ञाती है, जैसे कि गवर्नर नया प्रारूप तैयार करने के लिए एक साविधानिक 
आयोग की नियुक्ति करता है। 

सविधान में संशोधन करने में राज्य विधानमण्डल और मतदाता, सामान्यतः 
दोनों भाग लेते हैं। सामान्यतः असाधारण बहुमत अथवा निरतर दो अधि- 
वेशनों के प्रस्तावों से विधायक संशोवनो को जनता के मतदान के लिए रखने 
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का अधिकार प्रदान करते हैं। कुछ राज्यों में वैकल्पिक पद्धति यह है कि यदि 
निश्चित सख्या के मतदाता इस सम्बन्ध में आवेदन पर हस्ताक्षर कर देते है, 
तो प्रस्तावित सशोधन जनता द्वारा पारित माना जाता है। कुछ राज्यों में नये 
सविधानों और सशोधनों के लिए मतदाता के असाधारण बहुमत की आवश्य- 
कता होती है। 

राज्यों के संविधान आकार और आशय में अत्यधिक भिन्न होते हैं। 
अधिकाश में संघीय सविधान के समान अधिकरार-विधेयक होता है। उनमें 
सावजनीन रूप से उनके राज्य की सरकार का कम से कम मुख्य ढाँचा निधोरित 
किया जाता है। कभी-कभी उनमें अनेक वित्तीय घाराएँ यथा राज्य ऋण की 
सीमाएँ और यहाँ तक कि कर की दर सी सम्मिलित रहती हैं। कुछ में राज्य 
सरकार के अधिकारों का विवरण भी रहता है, किन्तु सरकार को उन अधिकारों 
तक ही सीमित नहीं किया जाता, जिनका विवरण सविधान में सम्मिलित रहता 
है। कुछ में स्थानीय सरकार और राज्य सरकार का ढॉँचा निधोरित किया जाता 
है और अनेक सविधान स्थानीय सरकारों को (मुख्यतया नगरों) राज्य-विधान 
मंडल के विरुद्ध साविधानिऋ सा्वभीमिकता के क्षेत्र की गारठी देते हैं। कुछ 
सविधान अत्यन्त विघ्तृत होते हैँ ओर लिखित संविधान में उन बातों का 
समावेश कर देते हैं, जिन्हें कानून निर्माण के क्षेत्र के लिए छोड़ देना अधिक 
उचित द्वोता । 

मोटे तौर पर इन राज्य सविधानों के अतर्गत स्थापित सरकारे सघीय 
सरकार से भिन्न नहीं होतीं। नेव्रास्का के अलावा, जहाँ एक सदन वाला विधान 
मडल है, सभी जगह दो सदनों वाले विधानमण्डल हैं। सभ् जगह जनता हारा 
निर्वाचित एक गवर्नर होता है। सभी सरकारें कानून-निर्माण के मामले मे 
गवर्नर को विशेषाधिकार देती हैं, फिर मी सामान्यत, यह विशेषाधिकार ऐसा 
है, जिसकी विधान मडल के असाधारण बहुमत द्वारा उपेक्षा की जा सकती है 
सभी जगह राज्य न्यायालयों की व्यवस्था है, जिनका एक कार्य राज्य स्विधान 
की व्याख्या करना होता है। 

फिर भी, अनेऊ बातों में सघीय प्रणाली से मिन्नता है। कार्यकाल और आऊार 
के अलावा किसी गज्य विधानमण्डल के दोनो सदनों मे अतर का पता लगाना 
कठिन है। राज्य विधान सभाओं का कार्यक्राल राष्ट्रीय सस्या के कार्यकाल से कम 
होता है--उच्च सदन का कार्य काल २ से ४ वर्ष तक का ओर निम्न सदन को 
कार्ब-काल सामान्यतः दो वर्ष का होता है। अधिकाश विधानमण्दलों की बैठक 
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केवल दो वर्षो पर ही होती है, यद्यपि इस अवधि में बहुधा विशेष अधिवेशन 
होते रहते है। आमीण क्षेत्रों को बहुबवा अधिक प्रतिनिधित्व दिया. जाता है। 
गवरनर का कार्यकाल अन्न सी प्रायः दो वर्षों का होता है, किन्तु अधिकाशतः गव- 
बेर को चार वर्षो तक रखा जाता है। इसके अतिरिक्त अधिकाश राज्य गवनेर 
(और लेफ्टिनेण्ट गवर्नर) के अतिरिक्त अनेक राज्य अधिकारियों को भी चुनते 
है। राज्य-सचिव (जो एक अभिलेख-अधिकारी होता है और राष्ट्रीय राज्य-सचिव 
(5६८८६४४9 ०0 ४:96) से पूर्णतया भिन्न होता है.) खजाची, नियंत्रक, महा- 
न्यायवादी (४०7९७ 8०णथ०//), स्कूल सुपरिटेडेट और न्यायाधीशों का प्रायः 
बहुधा चुनाव होता है। गवर्मर की स्थिति की तुलना राष्ट्रति की स्थिति के 
साथ अत्यन्त सरलतापूर्व॑क नहीं की जा सऊती। इसका एक अतिरिक्त कारण उन 
अनेक राज्यों में मिलता है, जह०ँ। राज्य विधान-मण्डलो ने काग्रेस की अपेक्षा 
अधिक प्रशासनिक सत्ता को अपने लिए सुरक्षित रखा है। इन अधिकारों में 
प्राय बजट बनाना, कुछ राज्य अधिकारियों का चुनाव और प्रशासनिक प्रणाली 
का विघ्तुत निधोरण शामिल है। गत दो तीन शताब्दियों से गवर्नर की स्थिति 
और सत्ता मे वृद्धि के लिए आदोलन चल रहा है। अनेक राज्यों «मे उसके 
कार्यकाल में वृद्धि की गयी है, अनेक विभाग समाप्त किये गये हैं और विभागा- 
घिकारियों की नियुक्ति का पूर्ण अधिकार उनको दिया जाता है। कार्यकारी बजट 
बनाये गये हूँ । व्यय-विनियोगों में कुछ विषयों पर उनको विशेषाधिकार दिये 
गये हैं। पद्मक्त करने के उसके अब तक के सीमित अधिकारों में वृद्धि की 
गयी है । 

लगभग एक तिहाई सविधानों में एक प्रकार की ऐसी व्यवस्था है, जिसे 
४ प्रत्यक्ष सरकार ” कहा जा सकता है | इससे पयाप्त सख्या में मतदाताओं की 
इच्छा होने पर वे स्वय फार्रवाइयों पर मतदान कर सकते हैँ | किसी आवेदन- 
पत्र पर निधारित सख्या में इस्ताक्षर प्राप्त हो जाने पर या तो (अ) जनता को 
ऐसी कार्रवाई पर मतदान का अवसर मिल जायगा, जिसे विधानमण्डल ने 
अस्वीफार कर दिया हो अथवा जिसकी उपेक्षा की हो या (ब) पहले से 
ही स्वीकृत कारवाई को स्थगित कर दिया जायगा तथा जनता को उस पर 
मतदान करने का--जनमत-सप्ह का--अवसर प्राप्त छेगा। अनेक वर्षों तक 
इस प्रकार की व्यवस्थाओं के रहने के दाद भी आज भी सुविश्ञ व्यक्ति यह 
नहीं मानते कि ये व्यवस्थाएँ अच्छाई अथवा बुराई के लिए बहुत अधिक 
प्रभावशाली हूँ | 


श्श्रे 


राज्यों का प्रशासनिक संगठन स्वभावतः राज्यों द्वारा अपनाये गये कार्यों से 
निकट रूप से सम्पन्धित है। कमी-कभी राज्य-बोर्डों और कार्यालयों की संख्या 
में वृद्धि करने की अनुभति दे दी जाती है, किन्तु आधुनिक प्रवृत्तियोँ और 
सर्वोत्कष्ट विचार इनके एकीकरण के पक्ष में हैं | अतः हम इन प्रश्नों का कि 
राज्य क्या करते हैं और उनके प्रशासन की कित प्रकार व्यवस्था की जाती है, 
एक साथ उत्तर दे सकते हैं। 

सभी राज्य शिक्षा के सम्बन्ध में क्रियाशील रहते हैं ओर सामान्यतः यह 
उनका सबसे खर्चीला कार्य होता है। अमरीका में मुख्य प्रश्न राष्ट्रीय शिक्षा 
की एक ही पद्धति और राज्य पद्धतियों के बीच नहीं है। यह प्रश्न बहुत 
अधिक इस बात का है कि क्‍या स्वायत्तता के सिद्धात को विकेन्द्रीकग्ण की 
दिशा में और अधिक आगे बढ़ाना चाहिए (या रहने देना चाहिए) अथवा नहीं 
ओऔर शिक्षा में स्वायत्त शासन के सिद्धान्त को पथप्रदर्शक सिद्धान्त बनाना 
अथवा कायम रखना चाहिए अथवा नहीं। आम तौर से हरेक राज्य में एक 
स्कूल-प्रणाली होती है, जिसमें कतिपय अल्पतम प्रतिमान केन्द्रीय रूप से 
निधोरित होते हैं, किन्तु स्थानीय अधिकारियों को अत्यधिक स्वायत्तता प्राप्त 
होती है। राज्यपद्धति में सामान्यतः एक सुपरिटेंडेंट (विभिन्न कार्ययाल का) 
और उसके साथ (सलाहकार अथवा निर्देशक की हैसियत रखने वाला) एक 
शिक्षा बोर्ड रहता है। वहुधा स्कूलों से सम्बन्धित अथवा एक ए्थकू बोड अथवा 
अधिकारी के अन्तर्गत एक राज्य पुस्तकालय-प्रणाली होती है। इरेक राज्य में 
अन्न कम से कम एक राज्य विश्वविद्यालय है, जिसमे वहाँ के निवासी छात्र 
नाम मात्र का शुल्क देकर भर्ती हो सकते हैं| माव्यमिक स्कूल स्तर के ऊपर 
की राज्य समर्थित सह््याओं में पूरे समय अध्ययन करने वाले दूस लाख से 
अपिक छात्र हैं। 

जन-स्वास्थ्य का क्षेत्र, जिसमें सफाई और शिशु-कल्याण जैसे विषय शामिल 
हैं, राज्यीय गतिविधि का एक दूभरा बड़ा पहलू है। यहाँ भी उत्तग्दायित्व भे 
स्थानीय अधिकारियों का भाग रहता है। इस कार्य में इन स्थानीय 
अधिकारियों को सामान्यतः शिक्षा से भी अधिक स्वायनता प्राप्त है। दूसरी और 
विस्तृत सस्थागत देखभाल का दायित्व राज्यों वी अपेक्षा स्थ नीय अधि मार्गों 
पर अधिऊ आ गया है। पागलों, क्मड्ोर मस्तिक वालों, चहरों और अन्य 
प्रकार के रोगियों के लिए. सामान्यत' विशेष संस्थाएँ हैं। एक या एक से अधिक 
गय्य-बोर्दों अथवा आधकास्यों पर यह जिम्मेदारी डाली ज्ञाती ६ । 
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अनेक अन्य गतिविधियाँ घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हैं| बृद्धावस्था की पेंशन 
और बीमा की प्रणालियों द्वारा उसके लिए सघ से उठाग्तापूर्ण सहायता 
मिलती है एवं गज्य द्वारा भी व्यय किया जाता है। दृद्धों की देख-रेख के 
कार्य को क्रान्तिकारी रूप प्रदान कर दिया गया है। विशालतम नगरों और 
काउण्थियों को छोड़कर सुधार-सस्थाएँ मुख्यतः राज्य-सचालित होती हैं। 
अधिकाश राज्यो में राज्य मनोरजन विभागों ने राज्य उद्यान प्रणालियों की 
स्थापना की है। 

व्यवसाय का नियमन, यद्यपि वह अधिकाधिक राष्ट्रीय हित के दायरे में है, 
अब भी राज्य का एक बड़ा कार्य है। बैंक, बीमा, निगमित संगठन, उपयोगी 
सेवाएँ, खानें, घधों के लाइसेस राज्य प्रशामनिक गतिविधि के सुख्य कार्य हैं। 
पूर्ण चित्र में यह तथ्य शामिल है कि प्रतिदिन के व्यवसाय से सम्बन्धित कानून 
अधिकाशतः राज्यीय कानून हैं, जिन्हें राज्यों के न्यायालयों द्वारा लागू किया 
जाता है। कुल मिलाकर व्यवसायी वर्ग ने सघीय नियमों की अपेक्षा राज्य के 
नियमों का पक्ष लिया है। 

दूमरी ओर सगठित मजदूर बगे ने मजदूरी, काम का समय, सेवा-शर्तों और 
सामूहिक सोदेबाजी से सम्बन्धित नियमों को, जिनमें मुख्यतः उसकी रुचि है, 
संघीय दायरे के अन्तर्गत लाने का प्रयास किया है। फिर भी, इन क्षेत्रों में 
एक ठोस अवशिष्ट भाग राज्यों के पास है और प्रायः सभी राज्यों में मजदूर 
विभाग हैं। वेकारी बीमा का प्रशासन सी राज्य का कार्ये है। सामाजिक 
वीमों में से केवल स्वास्थ्य वीमा और परिवार इत्तिदान अमरीकी पद्धति 
मे नहीं है। 

कृषि और वन विभाग भी अंशतः राज्य दायित्व में हैं। मत्स्य एवं खेलकूद 
कानून भी गज्य द्वारा लागू किये जाते हैं--केवल सघीय सरकार ने सहायता 
राष्ट्रीय उयानों और यह तक कि संधि द्वारा इस क्षेत्र में कुछ हृद तक प्रवेश 
फेर लिया है। अनेक राज्यों मे विशाल वन और उद्यान-भूमि है। टेक्सास में 
एक विशाल और लाभदायक राज्य भूमि प्रगाली है। 

यातायात भी राज्य का ही कार्य है यद्यपि इसमें एक ओर स्थानीय बोई 
गौर दूमरी ओर सघीय सरकार का भी सहयोग रहता है। मोटरों, वाहनों वा 
नियमन और निर्माण तथा रख-रखाव एवं राजमार्गो क नियमन के क्षेत्र बहुत 
बढ़ी गतिविधि के क्षेत्र हैं, यद्यपि राज्य सरकारें रेल-सड़क तियमन, नहरों ओर 
विमानस्थलों के कार्यों में समहत्त्वपूरे कार्य करदी हैं। 

श्श्र 


बिजली के कारखानों, अनाज उठाने के यत्रो, नहरों जैसे कतिपय राज्यीय 
उद्योग विद्वमान हैं, किन्तु ये अपवादस्वरूप हैं। 

कानून लागू करने का कारये मुख्यतः स्थानीय अधिकारियों पर छोड़ दिया 
गया है, किन्तु अधिकराश राज्य राज्य-पुलिस द्वारा इस स्थानीय प्रयास में सहा- 
यता देते हैँ। सामान्यतः राज्य सैन्च दल मी (जो “नेशनल गाडे? कहलाते हैं) 
हैं और वे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा पद्धति से सम्बन्धित हैं। 

इन ग्राथमिक कार्यों के अलावा हरेक राज्य में अनिवारयंतः विधि-विमाग, 
वित्त एवं कराघान-विभाग और कुछ रिकाड कार्यालय रखे जाते हैं। 

इस प्रक्कार एक अथवा अन्य प्रकार से जनता के दैनिक जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाले विभागों की एक अखला के रूप में राज्य का अपने ढंग का 
प्रशासन प्रकट होता है। इस सम्बन्ध में वह स्थानीय अधिकारियों के साथ 
संघीय सरकार को अब भी महत्वहीन बना देता है। 

शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण काये, मनोरजन, कानून लागू करना, अधिकाश 
व्यवसाय, मजदूर, खेती, सड़के और राजमार्गो के कार्य मुख्यतः राष्ट्रीय कार्य 
नहीं हैं, प्रत्युत वे राष्ट्र में विछे हुए राज्यीय ओर स्थानीय सस्थाओं के जाल 
के अन्तर्गत बने हुए हैं। 

हम सध एव राज्य के सम्बन्धों के सुख्य पहलुओं की ओर पहले ही ध्यान 
आइट्ट कर चुके हैं। इनको सहकारी-सश्रवाद कहा गया है। अनेक मामलों 
में अन्योन्याश्रित रहना अधिकाधिक स्पष्ट है और इस सहयोग को सुविधाजनक 
बनाने में सहायताओं का मुख्य हाथ रहता है। यह शीर्षक स्वव खतरनाऊ है, 
क्योंकि इससे सहायता-अनुदान के पीछे छिपी हुई प्रच्छुन्न वाव्यता का वास्तविक 
तत्त्व अन्धकार में विल्लीन हो सकता है। 

सघीय सविधान के अतर्गत हरेक राज्य को दूसरे राज्य के कार्यों को पूरा भेव 
देना चाहिए और उसमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, । कांग्रेस द्वारा स्वीकृत होने 
पर राज्य एक दूसरे के साथ समभझीता कर सकते हैं और ये सममीते काबून- 
निर्माण और प्रशासन में एकरूपता लाने के महत्त्वपृण साधन सिद्ध हो रहे हैं | 
बहुधा उनका प्रयोग जलीय अविकारों और अन्य साधन-ल्ोतो के विकास की 
योजनाओं के वितरण के सम्बन्ध में भी किया जाता है और सत्यागत सुविधाओं 
के सयुक्त प्रावधानों मे उनके प्रयोग को अत्र मान्य कर लिया गया है। हाल 
के वर्षा मे अतरगज्बीय समझौते के ओऔउ्चारिक सावन से पूर्णतया इ्रथक 
क्षेत्रीय अतरराज्यीय सहयोग विशेष रूप से दिखायी देने लगा ढ़े । यह स्पष्ट दे 


श्श्द 


किन 
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कि अनेक कार्यों को उत्तम ढग से करने के लिए राज्य बहुत छोटे हैं और राष्ट्र 
बहुत बड़ा है | क्षेत्रवाद अपनी निजी पद्धति से अपनी अभिव्यक्ति कर रहा 
है--जहुधा संबीय प्रतिनिधित्व के साथ और सघीय नेतृत्व के अंतर्गत 
सम्मेलनो का आयोजन तथा समितियों का निर्माण होता है। नदी-बादी और 
औयोगिक विकास सुख्य हैं, किन्तु इस प्रकार की गतिविधि में केवल ये ही 
क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं । 

अभी बहुत दिन नहीं हुए कि सयुक्त राज्य अमरीका में महत्वपूर्ण इकाइयों 
के रूप मे राज्यों के अस्तित्व के बने रहने के सम्बन्ध में मी गम्भीर सन्देह 
किया जाता था | यह बात अब बहुधा कम सुनी जाती है। वर्तमान शताब्दी में 
सरकारी कार्यवाही के सपू्ण क्षेत्र मे काफी विस्तार हुआ है। इस विकास में 
राज्य, राष्ट्र और स्थानीय अधिकारियो ने हिस्सा बेंटाया है। सर्वोच्च न्यायालय 
ने अनेक निर्णयों से राज्य और सघ की सपूर्ण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा 
दिये । जीबन-स्तर में वृद्धि हुई हे और आज इस क्षेत्र में अनेक सुविधाएँ, हैं | 
जब्र कि पार्टी का मतदान कम हुआ है, जनता की दिलचस्पी निरतर बढती जा 
रही है। राज्य का व्यय १९३२ में २,७३४,०००,००० डालर से बढकर 
१९५० में १३,१८३,०००,००० डालर हुआ है। क्रयशक्ति में परिवर्तन का भी 
यदि ध्यान रखा जाय, तो यह ज्ञात होगा कि इसमें तिगुनी इड्धि हुई है। 
प्रशासन के ढग में सी रह-रह कर सुधार हुआ है और हो रहा है। साविधानिक 
दृष्टिकोण से राज्यों के “अधिकारों” में भारी कमी हो गयी है, क्योंकि ऐसे काये 
थेड़े-से ही रह गये हैं, जो राज्य के एकमात्र अधिकारु-कषेत्र के अंतगत हैं। राज्यों 
की जीवनी-शक्ति, जो राज्यीय अधिकारों की धारणा के पीछे क्रियात्मक 
वास्तविकता है, आज जितनी बढ गयी है, उतनी पहले कभी नहीं थी। इम 
देख चुके हैँ कि अमरीकी शासन-प्रणाली राष्ट्रीय कानून निर्माण के कार्य द्वारा 
राष्ट्रव्यापी पैमाने पर प्रगति के बड़े पग उठाने के मांगे में अनेक बाधाएँ 
उपस्थित करती है। ये कठिनाइयें उस समय अधिक सहनीय और समभ में आने 
योग्य बन जाती हैं, जम्र इस वात को समझा जाता है, कि इकाइयों को कितनी 
स्वायत्तता प्रदान की गयी है। अन्यथा निराश दल, जिनको राष्ट्रीय स्तर पर 
मार्ग नहीं मिल सकता, राज्यों में, जहाँ उनका बहुमत हो सकता है, उन अनेक 
प्रस्तावों की परीक्षा कर सकते हैं, जो इस सीमित स्तर पर क्रियात्मक रूप से 
व्यावहारिक हैं। अतः राज्य की शक्ति परीक्षण की जननी है ओर राष्ट्रीय कार्यक्रम 
को प्रत्तावना । 
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फिर भी, प्रयोगशालाओं के रूप में राज्य पूर्ण उत्तर नहीं दे सकते। 
विभिन्न करदान क्षमताओं से भारी विषमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 
अनेक समस्याओं के राष्ट्रीय स्वरूप से उनका राजकीय परीक्षण रुक जाता है। 
राष्ट्र आगे रहता है, यद्यपि अनेक व्यक्ति इसको पिछड़ा मानते हैं। 


र्ध्८ 


१६. 
स्थानीय सरकार 


ब्रिटेनवासी सामान्यतः अपनी स्थानीय सच्याओं के क्षेत्रों और यहाँ तक कि 
उनकी किस्मों में मी श्रान्ति और त्ंहीनता होने की शिकायत करते हैं। उन्हें 
अमरीका को अधिक अच्छी तरह से जानना चाहिए । केवल यह ब्वात नहीं है कि 
महाद्वीपीय सयुक्त राज्य अमरीका में स्थानीय शावन की ४८ विभिन्न प्रमालियों 
और उनके अतिरिक्त कोलम्बिया का जिला है। इन ४८ में से अधिशाश- 
प्रगालियों में स्थानीय इकाइयों को अपनी सरकार का स्वरूप चुनने में चहुत अधिक 
स्वायत्तता दी गयी है। इसके अलावा विशेष कार्यों के लिए. “विशेष जिलों ” 
के गठन में, जिमकी आवश्यकता वर्तमान क्षेत्रों से अधिक अथवा कम होती 
है, ब्रिटेन की अपेक्षा और अधिक लचीलापन रहा है। इसके अतिरिक्त 
अपरीका के अधिकाश भागों में शिक्षा एक ऐसा कार्य है, जिसके अपने निजी 
स्थानीय अधिकारी हैं, जो स्थानीय सरकार की अन्य इकाइयो और प्राय. उसके 
क्षेत्र से भी स्वतत्र हैं। यहाँ एक लाख से सी अधिक स्कूल जिले हैं, जिनमें से 
हरेक अधिकाशतः स्वायत्त है। वर्जीनिया तथा अन्य स्थानों पर बुछु नगरों को 
छोड़कर काउठी और काउटी बरो का तर्कंसगत अलगाव नहीं है, जैसा 
कि ब्रिटेन में नियम है। काउटी की सरकार प्रायः समी बस्तियों में सरकार 
को एक अन्य रूप प्रस्छुत करती है। सब्र स्थानों पर नामों का भ्रम चना 
रहता है। 
स्कूल जिलों के अलावा स्थानीय सरकार की करीत्र ४६,००० अन्य इका- 
इयो हूँ, जिनको कुछ सीमा तक स्थानीय स्वायत्तता दी गयी है। इनमें करी 
३००० काउटियों हैं, जो कुछ अयवाठों को छोड़कर सारे देश मे फैली हुईं 
है। इनमें से अनेक को बारी बारी से १६००० से अधिक मिश्रित नगगें, बरों 
भर गावों मे बघादा गया है और (मुख्यतः उत्तर एवं मव्य पश्चिम म) म्री१ 
१९००० शहर एज बस्तियो हैं। ८००० से अधिक विविध इकाइयों मे, 
जिनमे से सिंचन अथवा परनाला जैसे व्शिप कार्यो के विशेष जिलि अविऊ 
मह्वपूणे हें, यदि स्कूल जिले जोड़ दिये जाय, तो १५०,००० स्थानीय 
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अधिकारियों की सूची पूरी हो जाती है। जैसे-जैसे अधिकाधिक स्कूल 
जिलों का गठन होता रहा है, इस संख्या में कुछु कमी होती रहती है। 
दूसरी ओर सम्भिश्रित म्युनिसिपैलिटियों और विशेष जिलों की सख्या बढती 
जाती है। 

यदि इनको स्पष्ट प्रतिरूप में प्रस्तुत किया जाय, तो भी चित्र बहुत अधिक 
अआरमक नहीं होगा। स्थिति इससे बिलकुल भिन्न है। जो चीज बहुधा होती है, 
उसका एक उदाहरण यह है कि एक निर्मित नगरीय क्षेत्र का ऐसा विकास होता 
है कि वह काउठी की सीमा को भी पार कर जाता है। [कभी-कभी राज्य की 
सीमा मी। यहाँ कुछ अन्य असंगतियों मी हैं। न्यूयार्क शहर में पाच काउगियों हैं। 
अनेक गावों में नगर के क्षेत्र की सरकार है।] हरेक काउठी के भागों में 
म्युनिसिपेलिटियों होती हैं। फिर भी, वे काडण्टी-सरकार के उद्देश्यों के 
लिए, अपनी-अपनी काउटियों में बने रहते हैं। उनमे से एक या अधिक में 
नगरीय सरकार के अवशेष भी बने रह सकते हे। सामान्यतः स्वतत्र स्कूल- 
जिले बने रहते हैं ओर उनकी सीमाएँ बहुधा म्युनिस्पिलिटियों की सीमाओं के 
समान ही नहीं होतीं। इसके बाद सहयोग की भावना बढाने, सम्मवतः परनाला 
और जलवपूर्ति के लिए एक या एक से अधिक विशेष जिले बनाये जाते ईं, 
जो काउटी रेखाओं को पार कर दो अथवा दो से अधिक म्युनिसिपैलि- 
टियों के बाहर के क्षेत्र को मिला लेते हैं। एक नागरिक और करदाता अपने 
को न केवल देश और राज्य, बल्कि काउण्टी, विशेष जिला अथवा जिलें, 
म्युनिसिपेलिी, स्कूल जिला और समवतः नगर के भी अधीन पाता है 
दूमरे शब्दों में वह अपने को सरकार छुः के अथवा आठ पार्दों के बीच 
पाता है। न 

राज्य हर जगह तय की हुई सीमाओं (काउण्टियों) में बेटे हैं। (लोसियाना मं 
ये “पैरिश” कहलाते हैं) इनका आनुपातिऊ क्षेत्रफल एक इजार वर्गमील से 
कुछ कम होता है। जनसख्या में भारी अंतर होता है। दक्षिण डाक़ोया वी 
असगठित काउण्ठी की जनसख्या १०० से कम और कुक काउटी (शिकांगो) 
की ४,५००,००० से अधिक है। इनका अनुपात ५०,००० से कुछ अबिक 
है। अधिकाश राज्यों मे उनकी सरकार का स्वरूप सावारण और समान दीती 
है--जनता द्वारा निर्याचित अथवा परिषद द्वारा चुने गये प्रशासनिक अधवि- 
कारियों के साथ एक छोटा बोई अथवा परिपद होती है। इक्षिग में कॉड्टी 
के कार्यो का अविक विकास हुआ है, जहं क्षेत्रीय स्वात्य्य और शिक्षा को 
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दायित्व भी मुख्यतः काउठी का रहता है। यहाँ और अन्य स्थानों पर उनके 
कार्यों में न्‍्यायविभाग और कानून लागू करना, निर्वाचन, राजमार्ग, कल्याण 
शामिल हैं, किन्तु इनमें से अधिकराश में राज्य सहायता करता है और कुछ 
में स्थानीय अधिकारी। अधिकाशतः काउटियां स्थानीय स्वशासन की 
सशक्त इकाइयों की अपेक्षा विशिष्ट राज्य के हाथ मानी जाती हैं। सापेक्षिक 
दृष्टि से मतदाता इसमें कम दिलचस्पी लेते हैं और प्रशासन का स्तर निम्न 
रहता है। 

उत्तर और मध्य पश्चिम में काउटियों का मी विभाजन किया गया है। न्यू 
इम्लैण्ड भें कस्बरा ग्रामीण स्थानीय शासन की मुख्य इकाई भी है और काउटी 
के कार्यों मे कमी हो गयी है। इस अथ में एक करवे में सामान्यतः एक गाव 
और उसके चारों ओर का क्षेत्र सम्मिलित होता है। कस्वा-सभा के रूप मे, जो 
समस्त योग्य मतदाताओं की वार्षिक (अथवा बहुधा होनेवाली) बैठक होती है 
ओऔर जो इस पर शासन करने वाली सत्ता होती है, अमरीका मे प्रत्यक्ष प्रजातत्र 
का अत्यन्त शक्तिशाली रूप देखने को मिलता है। इन सभाओं में 
“विशिष्ट व्यक्ति ', स्कूल बोडे और अन्य शासनाधिकारी चुने जाते हैं। 
अध्यादेश जारी होते हैं, कर एवं व्यय पर बहस होती है और उन पर 
मतदान होता है। नगरों के रूप में एक दूसरे के साथ मिल जाने में इन 
समुदायों की अनिच्छा इस बातका सर्वोत्तम प्रमाण है कि यह अगाली 
सतोपजनक है। 

न्यू इग्लैण्ड के पश्चिम से, किन्तु दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में नहीं, कत्या 
सामान्यतः आमीण क्षेत्रो के लिए सरकार का विशिष्ट रूप है। आगे चलकर 
छोटे-छोटे समुदाय ग्रामों, बरो और नगरों तक के रुप में भी सगठित होते 
हैं--वे वहुधा कस्वा-सरकार से ' प्रथक्‌? हुए बिना ही ऐसा करते हैं। इन 
ग्रामीण इकाइयों के सगठन और कार्यों में अत्यधिक भिन्नता होती है। सामा- 
न्यतः इनका प्रशासन स्थानीय रूप से निर्वाचित छोटे बोर्ड द्वारा छोता है। 
इस बोर्ड का एक अच्यक्ष, मेयर अथवा समापति होता है, जिसका चुनाव पृथक 
रूर से हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है अथवा उसे विशेष अधि झार प्रदान 
किये जा सकते हैं। बोर्ड अव्यादेश जारी करता है, अधिक्ञारियों का छुनाव 
फरता है तथा कर एवं व्यय पर पनिरगय कर्ता हे । नगरीय भाग (६०७४ ४१॥/) की 
कार्ययूत्री मे स्थानीय सड़कों का निमोग एवं अन्य सार्वदनिक छुवार शामिल 


स्व्य्ध्य 


होते हैं। सामान्यत, अलग स्कूल ब्रोर्ड होते है। गावों में विश्ली, स्थत्थ्य, 
श्६१ 


मरनरिजन, यातायात-नियमन जैसे अतिरिक्त काये, जो निर्मित क्षेत्रों की 
विशेषता होते हैं, जोड़ दिये जाते हैं। 

अमरीकी स्थानीय सरकार में सबसे अधिक अध्यवसायी इकाइयों नगरों 
की हैं | ब्रिटेन में इन्हें काउठी बरो अथवा बरो कहा जायगा। यहां बहुत 
बढ़ी शक्ति और स्थानीय रुचि है। यह ब्रिटेन की अपेक्षा स्थानीय स्वगासन 
और स्थानीय निर्णय का विस्तार मी बहुत अधिक है। यहाँ सरकार की किस्म, 
कार्यों और ढॉँचे में विविधता है। 

प्र येक्रन नगर का शासन सामान्यतः उसके घोषणापत्र के अनुसार होता है। 
यह घोषणापत्र नगर के लिए, उसी प्रकार का होता है, जिस प्रकार सावधान 
राज्य अथवा राष्ट्र के लिए होता है | ये घोषणापत्र सामान्यतः चार में से एक 
तरीके से प्राप्त किये जाते हैं। नगर एक घोपणापत्र की मॉग कर सकता है 
और इसको प्राप्त कर सकता है--अथवा बिना मागे ही राज्यीय विधानमण्डल के 
विशेष अधिनियम के रूप में घोषणापत्र को प्राप्त कर सकता है। राज्य विधान- 
मण्डल अपने सभी नगरों के लिए अथवा एक निश्चित आकार के अपने 
समी नगरों के लिए, जिन्होंने घोषगापत्र प्राप्त नहीं किये है, सामान्य कानून 
बनाता है | तीसरी सभावना है वैकल्पिक घोषणापत्र की, जिससे राज्य नगरों के 
समक्ष अनेक प्रकार के घोषणापत्र रखता है और उनको चुनने की अनुमति 
देता है। अंत में म्युनिसिपल गह-शासन के अंतर्गत शहर अपना घोषणापत्र 
बना सकता है और उसे लागू कर सकता है। इस प्रकार के विभिन्न प्रावधान 
कमी-कभी राज्य के सविधानों में, कभी-कभी व्यवस्थापित विधान मे ओर ग्रोव 
दोनों के एक प्रजार के सवोग में सम्मिलित किये जाते हैं। अनेक राज्यों ने 
जिनके नगरों में गह शासन है, अपने सविधानों में विशेषाधिकार को शामिल 
कर इसकी व्यवस्था की है। 

नगर के घोषणापत्र मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं--मेयर-परिपद, आयोग 
और नगर मैनेजर | 

मेयर-परिपद की किस्म का घोपणापत्र वस्तुतः राष्ट्रीय है और सरकार की 
राज्यीय प्रगालियों सरल कर दी गयी ह। मेयर प्रमुख कार्यपालऊ होता हे 
और उमऊा स्वतत्र रुप से चुनाव होता है। वह सामान्यतया प्रशासनिक 
विभागों के अधिकाश प्रमुखों की नियुक्ति करता हैं। बहुत कम अपवादी 
को छोड़फर मगर परिपद एहुमभात्मम होती है। कुछ अत्य अधिकारी 
निर्वाचित होते हैं। सामान्यतः स्वतत्र रूप से निवाचित स्कूल बीड़ इता है 


श्द्र 


यद्यपि अनेक नगरों में बोडे की नियुक्ति मेयर द्वार होती है अथवा परिपद्‌ 
द्वारा उसका चुनाव होता है। परिषद्‌ अध्यादेश स्वीकार करती है, जिसपर 
मेयर निषेघाधिकार का प्रयोग कर सकता है, उसको नियुक्तियों की पुष्टि के 
अधिकार होते हैं, वह बजट स्वीकार करती है, जिसको मेयर ने बनाया हो 
अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में मेयर और परिषद के बीच सत्ता का विभाजन 
मिन्न-मिन्न होता है, किन्तु आधुनिक रुख मेयर को अधिक अधिकार देने के 
पक्ष में है। विशेषतया जहाँ यह सत्य है, वहाँ इस प्रऊार की सरकार जोरदार 
सरकारी नेतृत्व में जोरदार और गतिशील नागरिक जीवन को जन्म दे सकती 
है| फिर भी, इसकी प्रद्वात्त कम से कम शहर मैनेजर के प्रकार की अपेक्षा बहुत 
अधिक पक्षब्ादी और राजनीतिक बनने की, यहाँ तक कि बुरे अर्थ से मी राज- 
नीतिक बनने की होती है। बहुत बडे विभिन्न जातीय नगरों को छोड़कर ग्युनि- 
सिपल प्रशासन के छात्र इसका समर्थन नहीं करते हैं। दस हजार से अधिक 
जनसंख्या वाले १२९२७ नगरों के लगभग ५० प्रतिशत से इस प्रकार का 
घोषणापत्र लागू होता हैं। 

आयोग प्रकार का प्रशासन, जो एक समय म्युनिसिपल बुराइयों के लिए 
प्रभावकारी इलाज माना जाता था, अब कम प्रभावकारी बनता जा रहा है। 
१९२१ मे करीब १८ प्रतिशत नयरों मे आयोग के प्रकार के घोषणापत्र थे। 
इसमें निर्वाचित आयोग की व्यवस्था है, जिससे सामान्यतः ३ » ४ अथवा ७ 
सदस्य होते हैं, जिनको सामूहिक रूप से नगर सरकार के अधिकार विये जाते 
हैं। अ्शासन के लिए आयुक्त नगर के कार्यो को विभागों मे बॉट लेते है और 
हरेक विभाग का प्रमुख आयुक्त होता है। व्यवह्वारतः इसका परिणाम प्रायः 
आत्मनिभर और असमन्वित इकाइयों की स्थापना होता है और केन्द्रित नेद्ृत्व 
की व्यवस्था नहीं होती, जिसकी नगर को आवश्यकता होती है। वाशिग्न 
डी. सी. का शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त तीन आयुक्तों से होता है। इनमें से 
एक सेनिक इजीनियर होता है| 

नगर मैनेजर प्रकार के शासन की ओर समस्त विश्व का च्यान आाकृषष्ट हुआ 

और वास्तव में इसने म्युनिसिपल सरकार और प्रशसन के विज्ञान में 
महत्वपूर्ण योगटान किया है। इसकी लोकप्रियता वढ रही है आर दस इज्ार से 
अधिक जनसख्या वाले नगरों में से ३८५ अथवा ३२ प्रतिशत का शासन 
नगर मेनेजर घोषणापत्र के अन्तर्गत होता है। उन राप्यों में से अधिक्रश में, 
हों ग्युनिसिपल एह-शासन और वैकल्पिक घोषणापत्र है, नयी प्रशती स्वीकार 


श्द्३े 


करने में यह लोकप्रिय सिद्ध हुआ है। नगर-मैनेजर घोषणापत्रों में आम तौर से 
एक परिषद्‌ की व्यवस्था है, जिसके तीन महत्त्वपूर्ण कार्य हैं--अध्यादेश जारी 
करना, जिनमें कार्यों की व्यवस्था है, बजट स्वीफार करमा और नगर-मैनेजर 
चुनना। मैनेजर परिपठ के इच्छानुसार उस पद पर रह सकता है। वह विभागों के 
प्रमुखों को नियुक्त करता है, बजट बनाता है और उसे परिपद्‌ के समक्ष पेश 
करता है, माँग करने पर अथवा अपनी ओर से परिषद्‌ से नीति विषयक सिफा- 
रिशे करता है। बह सामान्यतः नियुक्ति के समय नगर का निवासी नहीं होता और 
सामान्यतः एक पेशेवर प्रशासक अथवा दूसरे समुदाय का नगर मैनेजर होता है। 
अब इस पद ने अपने सगठन, प्रफाशनों, प्रशिक्षण और सह्ता के साथ अपने 
निजञ्जी पेशे का विकास कर लिया है। जब कोई नगर अपने पुराने घोषणापत्र के 
स्थान पर नया घोषगापत्र जारी करता है, तव वहाँ अधिक योग्य और कम खर्चीली 
सरकार की स्थापना होती है। पक्षावलत्िता से, जो अभी तक कुछ नगर -मैनेजरों 
के नगरों में है, प्रशासन प्रभावित नहीं होता। अधिकाश नगर मैनेजर नगर 
वास्तव में और नाम में भी पक्षावल्म्वी नहीं हैं। इसके साथ ही परिषद 
(प्रशासन के विवरण से मुक्त) नागरिक नेतृत्व प्रदान कर सकती है। यही कार्य 
मैनेजर भी कर सकता है, यद्यपि परम्परानुसार वह सार्वजनिक रूप से ऐसी कोई 
बात नहीं कहता, जो परिपद्‌ द्वारा स्वीकार नहीं की गयी है। कुछ नगरो ने 
इस योजना का परित्याग कर दिया है, किन्तु किसी भी एक वर्ष में इसे स्वीकार 
करने वाले नये नगरों की सख्या इसका परित्वाग करने वाले नगरों की 
सख्या से बहुत अधिक रही है। कुछ काउटियों ने भी इसी प्रकार की सरकार 
चुनी है। 

आम तौर से अमरीकी नगर के कार्य व्रिगिश काउटी बरो के कार्यों से मिन्न 
नहीं ह। यही म्युनिसिपल व्यापार बहुत कम है, किन्तु उनके अधिकाश अन्य 
कार्य सम्भवतः अधिक विकसित हैं। उदाहरणार्थ अमरीकी नगरों मे स्कूल छोड़ने 
की आनुपातिक उम्र अविऊ है, अतः स्थानीय स्कूल प्रणालियों अविक सुविस्तृत 
और खर्चीली है। ब्रिटेन की अपेक्षा व्यय के बहुत अधिक भाग की पूर्ति 
स्थानीय राजस्व से की जाती है। यह मुख्यतः भूमि की पूँजीगत कीमत ओर 
सुधार पर अत्यधिक उत्पादक कर लगाने से सम्मव हुआ है। इस राजस्व 
प्रसावन से केवल न्यूगर्क नगर को ब्रिटेन के सभी काउटी बगे, लदन बाउटी 
परिषद और मिश्रित बरो में स्थानीय करों से होने वाली आय से भभिक आब 
शोती है । 


१६४० 


अमरीकी नगर में जो कार्य किये जाते हैं और जिस ढंग से कार्य किये जाते 
हैं, उसमें बहुत अधिक स्वतत्रता प्रदान की जाती है। राज्य जब्र अल्पतमत 
राजस्व निर्धारित ही कर देता है, तत्र नगर सामान्यतः स्वेच्छापूर्वक उससे बहुत 
अधिक एकत्र बर लेते हैं। ब्रिगिश नगरों की तुलना में इसके लिए तीन बाते 
मुख्य रूप से उत्तरदायी प्रतीत होती हैं--स्थानीय राजस्व की उपर्युक्त प्रणाली, 
अधिक सपत्ति और नागरिक भावना एवं स्थानीय स्वायत्त शासन, जिसमें केन्द्रीय 
अधिकारियों द्वारा बाधा नहीं डाी जाती। 

अमरीका के मिश्रित क्षेत्रों से ब्रिटेन के मिश्रित क्षेत्रों की मोाति एकीकृत 
सरकार की स्थापना नहीं हो सकती । बिखरी हुई सरकारों की सख्या से ब्रिटेन 
की अपेक्षा अमरीका में एक कठिनाई उपस्थित हो जाती है। ५ लाख 
से अधिक जनसख्या वाले १८ नगरों में केवल बाल्टिमोर, मिलवोकी, 
होष्टन और न्यू आर्लीयन्स इस सम्बन्ध में सफल हुए हैं। वास्तव में यह एक 
विश्वव्यापी समस्‍या है और इसका समाधान कठोर विधान के बिना सभव 
नहीं है। 

यदि हम स्थानीय सरकार का पूर्ण रूप से और विशेषतया काउटी, छोटे 
नगर और ग्रामीण सरकार का सर्वेक्षण करे, तो हम देखगे कि स्थानीय प्रशासित 
कार्यो के राज्यीय नियत्रण में भारी वृद्धि हुई है। इन विषयों में केन्द्रीय राज्य- 
सहायता भी अत्यधिक स्पष्ट है। वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण ऐसे कार्य हैं, 
जिनमें यह रुख दिखायी देता है। नगर अधिक स्वतत्र होते हैं ओर उनपर 
राज्य का नियत्रग कप होता है। यहाँ सी रुख राज्य अथवा केन्द्रीय प्रभाव की 
ओर रहता है। 

फिर भी, अमरीका की सत्रसे बडी सफलता स्थानीय स्वायत्त शासन को 
कायम रखने में है, जिसको उसने केन्द्रीयकरण के राष्ट्रवादी युग में बनाये रखा 
है। अंतर करने, उपयोगी बनाने, परीक्षण, राजनीतिक शिक्षा के परपरागत 
मूल्य कायम हैं ओर उनमे कोई अविक कमी नहीं हुई हँ--ओऔर जहों तक 
नगरों का सम्बन्ध है, इन मूल्यों की प्रभावशीलता में सम्भवतः बइृद्धि हो रही 
है। जहाँ कहीं स्थानीय स्वतत्रता में कमी मी होती है, वह मुख्यतः राज्य 
सरकार की, जो स्वय काफी छोटी और सुगम इकाई होती है, स्वत्तत्रता मे होती 
है। जह्दों काये अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं और जहाँ इकाई में कम सामाजिक 
वास्तविकता है, वह्ढें ये मूल्य बहुत कम दिखायी देते हैँ। अन्य मस्य स्थानीय 
सस्थाएँ--कस्वे ओर नगर---कुल मिलारर राज्यो से, जो (न कि राष्ट्र) व्वतच्ता 


श्द्र्श 


के वैकल्पिक प्रयोगकर्ता हैं, निम्न कोटि की नहीं होतीं। एकरूपता की कमी और 

कुछ भ्रान्ति के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। फिर भी, राष्ट्रीय मामलों में 

उत्तरदायित्व की भावना से स्थानीय स्वायत्त सरकार के अनुभव का योगदान 
महत्वपूर्ण होता है। 


«२ 9. 


अमरीकी पड़ति 


तत्र अमरीकी शासन-पद्धति क्‍या है? उसके विभिन्न अंगों की परीक्षा में 
जो कुछ दृष्टिगोचर होता है, क्या वह उससे कुछ अधिक है? 
हम इस तथ्य की ओर पहले ही ध्यान आहइृष्ट कर चुके हैँ कि जो लोग 
ब्रिटिश ससदीय सरकार की व्यवस्थित और उत्तरदायित्वपूर्ण स्प्टता के अभ्यस्त 
है, उन्हें अमरीकी पद्धति भ्रामऊु, अस्त-व्यस्त, अनुत्तरदाय्रि्वपूर्ण, निराशाजनक 
ओऔर विशेष हितों के दब्ावों के आगे झुअने वाली प्रतीत होगी। इन सत्र बातों 
को कुछ हद तह सत्य माना जा सकता है, किन्तु इस प्रक्रिया के विरुद्ध लगाया 
जाने वाला यह आरोप इसके प्रभाव अथवा परिगाम अथवा अन्त में इस 
से प्राम होने वाले फल द्वाय कित्ती न किसी प्रकार असत्य सिद्ध होता हुआ 
प्रतीत होता है। 
निम्न विषयों पर विचार कीजिये, जिनमें से कुछ का पहले ही उल्लेख किया 
जा चुका है। विश्व के सभी लिखित सविधानों में अमरीकी सविधान सबसे 
अधिक समय तक कायम रहा है। सापेक्षिक दृष्टि से इसमे कोई मूलभूत 
सशोघन की भी आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई है। इस सविधान के अतर्गत एक 
मद्ाद्वोप का विकराम हुआ है। इसने एक ऐसी अथव्यवस्था को जन्म दिया, जिससे 
अधिक गतिशील और सफल अशथव्यवध्था अभी तक विश्व में नहीं देसी गयी 
और जिप्तके नियत्रग में सरकार ने सयम का और क्रियाशीलता का मी परिचय 
दिया। व्यक्ति की स्वतत्नता और उमक्रे व्यक्तित्व की पूर्णता के अवसर अन्य 
स्थानों पर उपलब्ध कम से कम औमत अवसरों की अपेन्ना बहुत अधिक रहे, 
और अधिरकाश व्यक्ति उन अवसरों को इसकी अपेल्ला अविर उच्च कोटि का 
मानेंगे। यद्यपि भ्रशचार अभी तक गम्मीर रूप से बना हुआ है, तथापि 
सभवतः वह कम हो रहा है। अन्ततः अनेक साहसपूर्ण कार्यो द्वारा चत्धें वी 
जनता स्वृतत्र विश्व का नेतृत्व करने लगी है। पद् तक दिया ज्ञा सकता है छि 
ये सफचताएँ सविधान के बावजूर समत्र हुई हैं और निश्चय ही कोई व्यक्ति 
यह दावा करने की मू्खता नहीं करेगा कि अन्य तथ्यों ने महत्वपूर्ण, सम्भवतत- 


र्द्छ 


तर 


अधिक महत्त्वपूणं, योग नहीं प्रदान किया। जिस सीमा तक संविधान के 
लिखित रूप में बृद्धि की गयी, उसकी व्याख्या की गयी और प्रथाओं से 
उसमें परिवर्तेन किये गये, उसके प्रकाश मे, उसके साथ सम्बद्ध गुण अथवा 
दोष में स्वय जनता की राजनीतिक भावना द्रथवा अपने को समयानुकूल 
बनाने की शक्ति को अवश्य ही भागीदार बनाना पडेगा। ये सुधार पूर्ण चित्र में 
सन्निहित हैं। 
तब अमरीकी पद्धति का वास्तविक सार क्या है * भेरे विचार में एकत्र प्रमाण 
इस प्रकार के किसी वाक्याश की पुष्टि करेंगे :--नीति में एक सामान्य एकांत्मता, 
सध्याओं में सठुलन अथवा समानता की उपज, जिसमें सघीय तत्त्व “सुरक्षा! 
का काये करता है। 
यह बात मह्ल्वपूण है कि सतुलन और समानता के इन शब्दों में अमरीकी 
पद्धति का कहाँ तक स्पष्टीकरण किया जा सकता है ओर इन सुलनों के सामूहिक 
प्रभाव का परिणाम कहाँ तक “सर्वसम्मति द्वारा सरकार ? के रूप में प्रकट होता है। 
प्रत्यक्षतः केवल थोड़े से सुधारों की ही आवश्यकता हुईं, किन्तु ये सुधार 
महत्त्वपूर्ण हैं। अतः हम अब इन महान सत॒लनों अथवा समानताओं का एक-एक 
करके पुनरवलोकन करेगे। 
अनेक बार 'सविधानवाद्‌? को अमरीकी राजनीतिक विचार और व्यवहार 
की विशिष्टता कहा गया है। इससे हमारा तात्पर्य यह है कि शासन-प्रणाली में 
कुछ ऐसे महान सिद्धात और सस्थाएँ हैं, जिनको आसानी से बदला नहीं जा 
सकता और जिनके ढेंचि के अतर्गत ही सरकार के प्रतिदिन के कार्य होते हँ। 
अमरीकियों ने इसको अत्यन्त ठोस रूप से लागू किया है ओर इसको अपने 
लिखित सविधान के साथ घनिष्ठ रूप से, उसके अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय 
के निर्णयों के साथ गौण रूप से और तत्पश्चात्‌ कुछ अश तक इन दोनों की 
पूर्ति के लिए विकसित की गयी प्रथाओं के साथ सम्बद्ध किया है। संविधान 
लिखित रूप के साथ दो महान संतुलन सम्बद्ध हँ--कानूनी क्षेत्र आर 
व्यक्तिगत स्वतत्रता के क्षेत्र के वीच का संठ॒लन तथा अधिक क्टोर 
साविधानिक प्रावधानों और उसके अन्तर्गत स्वीकृत व्यवस्थापित काबून् के 
लिए लचीलापन के क्षेत्र के वीच का उच्चवर्गीय सतठलन। 
सविधान और व्यवस्थापित कानून के वीच सतुलन में तभी परिवर्तन होना 
चाहिए, जब मर्तेक्य अथवा एकात्मता प्रकट होती ४, अथात्‌ जेब कमी 
महत्त्पूर्ण क्षेत्रों और वर्गों के मच्य ठोस समर्थन हो। घ्तिद्मत बताता हि वि 
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अमरीकी संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था रही है। सकटकाल में यह काये 
नेता के रूप में राष्ट्रपति के अंतर्हित, किन्तु सामान्यतः अप्रत्यक्ष अधिकार 
के प्रयोग से हुआ है। इसके बाद न्यायालयों के प्रतिबधों और कांग्रेस की 
नीति के द्वारा भी सरकार आर्थिक क्षेत्र में तमी गयी है जबकि मामला सिद्ध हो 
गया और एकात्मता पायी गयी। इससे निजी अध्यवसाय को अपना कार्य करने 
में गतिशीलता प्राप्त होती थी और अब भी प्राप्त होती है और इस प्रकार 
राजनीतिक अथव्यवस्था में एक और सतठुलूम--राज्यीय कार्रवाई और निजी 
पूँजीवाद के बीच सतुलन--की बृद्धि हो गयी। 

कानून के क्षेत्र और निजी स्वतत्रता के क्षेत्र के बीच सतुलन ने नागरिक 
स्वृतत्नताओं के क्षेत्र की रक्षा और विकास का काये सी किया है और मतैक्य 
द्वारा जितनी शीघ्रता के साथ और जितनी दूर तक सम्मव हो सकता था, उतनी 
शीघ्रता के साथ और उतनी दूर तक सभी वर्गों एवं समी जातियों में इस 
विचारधारा का प्रसार किया। 

सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा भाना है कि उसका कारये सरकारो कारवाई के 
विस्तार पर से अ्रतिबधों को हटाने से पूर्व मतैक्य के विकसित होने की प्रतीक्षा 
करने का है। उसने जनमत की प्रचण्ड शक्तियों के साथ आगे बढने का प्रयास 
किया है, उसके प्रवाह्ों के साथ नहीं। 

एक दूसरा महान सतुलन वह है, जो सघवाद के मूल में निहित है अथात्‌ 
राष्ट्रीय कायवाही एवं राज्यीय तथा स्थानीय शक्ति के बीच सतुलन। यहाँ स्पष्ट 
रूप से दो सिद्धात हूँ। इनमे से हरेक का बडा महत्त्व है और हरेक में बड़ा 
आऊषेण है, किन्तु बहुवा वे एक साथ नहीं रह सकते हैँ। बड़े राष्ट्रों का प्रायः 
यह विश्वव्यापी अनुभव है कि सघीय पद्धति के सरक्षण के बिना यह विशिष्ट 
समानता अथवा संतुलन खतरनाक रूप से और मूलतः अस्त-व्यस्त रहता है। 
केन्द्रीय नौकरशाहियो के समक्ष, जिन्हें अपने निजी निरणेय पर विश्वास रहता है 
तथा जो अपने कार्यो के सम्बन्ध में उत्साहपूर्ण रहती हैं, वस्तियोँ सरक्षण रहित 
रहती हैं। इसी प्रकार वे राष्ट्रीय हित में व्यस्त तथा यथासम्भव बड़े से बड़े 
पैमाने पर अपने ही अनुकूल कानून बनवाने के इच्छुक आवविक णु्धें के 
दावों के अधीनस्थ विधानमण्डलों के विदद् शक्तिहीन होती है। सतुलन 
के उनके पक्ष के केन्द्रीय मूल्य से असग्बद्द, राजफोीपीय सकट के कारण स्वय 
उनका विरोध कमजोर हो जाता है। 

किसी समस्या पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करने का मल्य चहुन अविक है, 
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किन्तु इसी प्रकार निर्ण्यों में जनता के व्यापक्र योगदान, समयानुकूल बनने और 
परीक्षण से सम्बन्धित मूल्य भी बहुत अधिक हैं। शक्तिशाली स्थानीय स्वशासन 
की स्थितियों में केवल ये बातें ही वास्तव में संभव हैं। यह संघीय पद्धति 
का ही गुण है कि अन्य मूल्यों के लिए भी इन मूल्यों पर प्रद्दर नहीं किया 
जाता अथवा सग्लतापूर्वक इनको निवरेल नहीं बनाया जाता और अमरीकी 
पद्धति का गुण यह है कि जब तक सर्वंसम्मति के दर्शन नहीं होते, तब तक 
वह प्रकट नहीं होती। अमरीकी पद्धति की सबसे बड़ी दुर्बलता उस अधिकार 
को माना गया है, जो उसके अन्तर्गत विशेष हितों के ह्वाथों में प्रतीत होता 
है। अशतः यह विशेष आरोप निःसदेह इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि 
अमरीकी पद्धति अन्य अनेक राष्ट्रों की अपेक्षा विशेष हितों के इन दबावों 
का बहुत अधिक प्रचार करती है। विशेपतः जॉच-कार्यों और मतभेद से 
सम्बन्धित प्रचार बहुत अधिक होता है। फिर भी, इस आरोप में इतनी 
अधिक सत्वता है कि अमरीकी तनिक भी आत्म-सन्तोष नहीं प्राप्त कर 
सकते। 

दूसरी ओर यदि इस प्रश्न को सदा “दबाव डालने वाले शुट बनाम 
सार्वजनिक हित ? की दृष्टि से ही देखा गया, तो एक आवश्यक सत्य की 
उपेक्षा की जायगी। दूभरी दृष्टि से देखा जाय, तो जिस बात के लिए प्रयात 
किया जाता है, वह है अनेकतावाद और एकता के बीच सतुलन। सामान्यतः 
अनेऊतावाद की व्याख्या--स्वतत्र रूप से कार्य करने वाले अनेक सच्ता-केंद्धों 
से निरनित एक शासन-प्रगाल्ञी के रूप में--कठोस्तर राजनीतिक शर्त्दों में की 
गयी है। इन सत्ता-केन्द्रों मे भौगोलिक स्थानीय स्वशासन अथवा आर्थिक 
और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए “संस्थाओं! की एक 
श्रुखला सम्मिलित है। यहाँ इस शब्द से (अनेकतावाद से) हमाग तात्पर्य 
एकता को विशेष रूर से समयानुकूल बनाने से है, जिसके द्वारा सत्ता का और 
अधिऊ विकेन्द्रीररण होता है और जितके द्वारा समाज और अर्थ व्यवस्था 
की प्रमुग्ब विध्येपता यह होती है कि गुटों, उपवर्गों और संगठनों की सख्या इद्ध 
जाती है और प्रत्येक को पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त होती है। एकता, जिमके साथ 
इसवा संतुलन आवश्यक है, परिणामों के एकीकरण में निहित है। अत्र आज़ 
का यह आर्थिक अनेकताबाद 'वर्ग-डपय्रोगितावाद” की जाति वा 8) मूल 
उपयोगिताबादिवॉ--बैंथम और उसके अनुयात्रियों का विश्वास था प्ि इरेंक 
अपने बल्याग के लिए सब्ते अच्छा व्यक्ति है आर इसलिए वहीं सरकार 


तन 
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सर्वोत्तम है, जो व्यक्तिगत स्वतेत्रता में बहुत कम हस्तक्षेप करती है। आज 
का “वर्ग-उपयोगितावाद ” मानता है कि हरेक वगें--त्रक्रिंग, खनिज्र, इस्पात, 
, मजदूर, वैद्य, कृषि तथा अन्य भाग--यह जानता है कि उसके लिए क्‍या 
अच्छा है और इन अच्छाइयों को मिलाने से ही सामान्य अच्छाई का पता 
चलता है। अतः हरेक सरकार से उसी चीज्र की माग करता है, जिससे उसको 
अत्यधिक लाभ हो। पहले के उपयोगितावादियों से मिन्न अहस्तक्षेप की अपेक्षा 
हस्तक्षेत---आर्थिक सघर्ष में हरेक वग की आर से हस्तक्षेप--क्री माग की 
जाती है। 

अतः सरकार में जिम सतुलन की माग की जाती है, वह वास्तव में इन 
आर्थिक गुटों की शक्ति और उनके एकीकरण के बीच का सतुलन है। १९३० 
में ऐसा प्रतीत हुआ था कि अमरीका (वीमर जर्मनी, फासिस्ट समर्थक इटली 
और समकालीन फ्रास की भौति) वि।च्छुन्न हो गया है। युद्ध-लकट अथवा युद्ध 
के निकट काल के सिवाय, एकीकरण की कमी अमराकी सरकार की सबसे बडी 
कमजोरी रही है। कांग्रेत और राष्ट्रति के अधिकारों में शनिः शन. एकीकरण 
करने वाली सस्थाओं के उत्तरोत्तर विकास के बावजूद यह अभीतक भयकर 
रूप से खतग्नाक बना हुआ है। इस सठुलन को प्राप्त कना अभी तक शेप 
है, किन्तु आवश्यकता सन्तुलन प्राप्त करने की है न कि समाज को पूर्ण रूप से 
नियोजित अथवा एकीकृत करने के साथ-साथ आर्थिक गक्ति को पु बना 
देने की। 

अमरीका में पश्षवलत्रिता और ख्वंत्रता--अथात्‌ अनिवार्य समभीतों 
के साथ सगठनात्मक उत्तग्दायित्व और व्यक्ति की नतिक एव बैद्धिक पूर्णता-- 
के बीच भी सतुलन अथवा समानता पायी जाती है। मतठाताओ में इस 
स्वतत्रता की अभिव्यक्ति इस रूप में होती है कि वे पादी की अपेक्षा व्यक्ति को 
मत देते हैं, किन्तु पार्टी सगठन उम्मीदवारां को आगे लाने तथा सिद्धान्तों 
का समयन करने के लिए पर्यापरूप से शक्तिगाली हैं। राष्ट्रीय सग्कार में 
(और बहुत हद तऊ राज्य सरकार में) इसकी अभिव्यक्ति सुख्यत' नीति स्वीजार 
करने के क्षेत्र में होती है, जिसके द्वाय पार्टियों सगठित विचार एवं आलोचना 
फा दायित्व लेती हैं, किन्तु अन्तिम परिगाम कार्यकारिणी और काप्रेस 
दोनो में व्यक्तियों के मध्य मतैक्य होने पर निर्मर करता है। स्वतत्र रूप 
से निर्बाचित एव निश्चित अवधि की कार्पक्ञरिणी समबत इस विशिष्ट 
समानता (सतुलन) को व्यावहारिक बनावी है, बच्परि स्थायी नोकर्शाही 


नजर 


कप 
ध 


की स्विस पद्धति और उरुग्वे की समिति-सरकार में लगभग इसी प्रकार की 
क्षमताएँ है। 
किन्तु शक्तियों के सतुलन से उत्पन्न मतैक्य की प्राप्ति का मूल कार्यकारिणी 

और कांग्रेस के पारस्परिक सम्बन्धों में निहित है। ब्रिटेन में कार्यकारिणी 
(मत्रिमण्डल) को पालमेट के समक्ष अपनी कार्रवाई का बचाव करना पड़ता 
है, किन्तु वह अपनी स्थिति का जो बचाव करती है, उससे विश्वास न हो तो भी, 
वह विध्रग्न करने के अपने अधिकार से ओर अपने दलगत अनुशासन से पार्लमेट 
का अतिक्रमण कर सकती है। अमरीकी पद्धति के अनुसार उसको न केवल 
बचाव करना पड़ता है, बल्कि उसको विश्वास दिलाना पड़ता है और वह भी इस 
प्रकार कि यह हृढ धारणा मतैक्य का प्रतिनिधित्व करे। 

यहां में एक चेतावनी अवश्य दूँगा, जैसा कि में इस सारे अन्तिम अध्याय 
में करूँगा। प्रायः इन सभी साधारणीकरणो के अपवाद होते हैं। इसके अति- 
रिक्त विषय, व्यक्तित्वों, सकटों की विविधता के साथ सत्य की मात्रा में काफी 
विविधता होती है। यह समानता अथवा सतुरून का सार है कि यह कुछ हृद तक 
अस्थायी होती है, जिसमें एक अथवा दूसरी ओर परिवर्तन किया जा सकता है 
किन्तु इसका एक सार यह भी कि है पेण्डुलम की भौोंति इसमें सुधारक तत्त्व भी 
होते हैं, जो परिवर्तन के साथ गतिशील होते हैं। अमरीकी पद्धति ने मूलतः 
सतुलन तत्त्वों के विभिन्न जोड़ों में से प्रत्येक सतुलन को सुरक्षित अधिकारों से 
सुत्जित कर रखा है, जिनके द्वारा अस्थायी आत्म-समर्पंण के बाद पुनराभिव्यक्ति 
की जा सकती है। यह पद्धति लचीली है, किन्तु लचीलेपन पर जितना अधिक 
भार डाह्य जाता है, उतनी ही अधिक शक्ति से सठलन की पुनःस्थापना की 
जाती है। 

अब हम पुनः कांग्रेस और कार्यकारिणी के बीच सतुलन की चर्चा करते है 
एक विचार का, जिमका उल्लेख हम अनेक बार कर चुके हैं, पुनः दूसरे शब्दों में 
उल्लेख कर इम उसको सक्षित्त रूप में पेश करते हैँ। वह बात यद्द दे कि समत्त 
अमरीकी सविधान में और उसके अंतर्गत विकसित की गयी परम्पगओं भ 
अनेक ऐसी मस्थाएँ मिलती हैं (वर्तमान काल में), जो इस बात पर जोर देवी 
हैं कि सत्ता के केद्र अपने साविधानिक (और वस्ठुत.) समान स्तर वाले केसठों 
के ममन्न अपने कार्यो के ओचि्त्य की पुष्टि करें। टस पुष्ठीकरण में ने कंउल 
भूतकालीन आगिठ भावी प्रस्ताव मी होने चाहिए, अथात्‌ एसमें नीति अपन 
विभिन्न पहलुओं के साथ शामिल होनी चाहिए। इसके फलस्वरूप ने कवबश 
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सम्पृति बल्कि वास्तविक विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। इस सम्बन्ध में निम्नाकित 
बातें ध्यान रखने योग्य हैं :--राष्ट्रपति का नियेधाधिकार, दो सदनों का सिद्धात, 
प्रतिनिधि सभा की नियम-समिति का काये, सीनेट में लम्बे भाषणों द्वारा बाघा 
डालना, कांग्रेस की ओर से जाँच, काग्रेस के सदस्यों की स्वतत्रता, राष्ट्रपति 
द्वारा नियुक्तियाँ और उनकी सिनेट द्वारा पुष्टि, सचि करने की प्रक्रिया, 
प्रशासनिक समम्झैते, जिनको प्रभावकारी बनाने के लिए या तो कानून की या 
धन-विनियोग की आवश्यकता होती है, प्रधान सेनापति के रूप में राष्ट्रपति के 
अधिकार और सशस्त्र सेनाओ के लिए नियम बनाने के काग्रेस के अधिकार, 
कांग्रेस और कार्यकारिणी के कर्मचारियों की प्राविधिक योग्यता तथा राष्ट्रपति की 
नायकीय अपील। 

ये तथा केवल सापेक्षिक दृष्टि से इनसे कुछ कम मत्त्व के तथ्य नीति स्तर 
पर राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनो की गतिविधियों को प्रभावकारी रूप से उचित 
सिद्ध करने की आवश्यकता को बढ़ा देते हैं। पार्टी, सरक्षण, सम्मेलन जैसे सपके- 
साधन के उपाय इस पद्धति को व्यावह्यरिक बनाने में सहायक होते हैं। 
अचानक सकट उपस्थित हो जाने पर इस पद्धति ने, विशेषतया कार्यकारिणी 
के अतहिंत अधिकारों के पूण प्रयोग द्वारा, समयानुकूल बनने की क्षमता 
दिखायी है--किन्तु न्यायालय की कारवाई अथवा बाद मे काग्रेस के कार्य 
पर पुन' बल देकर सतुलन अथवा समानता को पुन स्थापित कर ठिया 
गया है। 

जॉच, सुनवाई और (विशेषतया विदेशी मामलो पर) बहस से उत्पन्न कांग्रेस 
की पहल, विभागों द्वारा अध्ययन के पश्चात्‌, निपेधाविकार अथवा विभिन्न 
कार्यपालक अधिकारों के प्रयोग के विरुद्ध दिखायी देती है। विदेश नीति 
सम्बन्धी अधिकाश निणेयों में भी राष्ट्रपति के नेतृत्व का अनुमोदन जरूरी 
है। बहुत अधिक विवाद के बावजूद (जो निजी की अपेक्षा सावबनित् 
रूप से अधिक होता है) इसका अन्तिम परिगाम सामान्यतः यह होता है कि 
सर्वोत्तम हित के लिए समान स्तर वाले अग पयाप्त परिमाग मे सहयोग करने 
लगते हैं। 

अन्त में हम कतिपय सर्वोगरि निप्फर्षों की चर्चा करेंगे। 

प्रथम (१) गजनीतिक दल या पक्ष सम्बन्धी और अनुशायन न दिलाई तथा 
स्वतेच्रता के विष्मस, (२) क्षेत्रीय एवं गय्बीय शक्ति, (३) कसी एक विश्लेप 
हित (इझषि सम्माब्य अस्ाद है) की अल्पत्तख्यक न्थिति, (४) नर्वोच्र 
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न्यायालय के रुख और (५) (सर्वोपरिं) सत्ता के विकेन्द्रीकरण के कारण 
चढ़े परिवर्तन के लिए. मतैक्य की आवश्यकता होती है, जिसकी व्याख्या 
हमने की है। 

द्वितीय--यह मतैक्य अधिक सह्य होता है, क्योंकि भावनाओं से ओतमग्रोत 
आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रो में नीति विषयफ अधिकाश परिवतेनों के लिए 
उन राज्यों में राष्ट्रीय मतैक्य की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, जिनमें इस 
प्रकार के परिवर्तनों को बहुमत का समर्थन प्राप्त हे, किन्तु एक बार इस प्रकार 
का बहुमत प्रफट हो जाने पर वहाँ इन परिवर्तनों को कार्यान्वित किया जा 
सकता है। 

वृतीय--अपरीकी प्रायः परिवर्तनशील व्यक्ति होते हैं, जो बढ़ी शीघ्रता से 
एक छोर से दूसरे छोर की ओर चले जाते हैं। अमरीकी बहुमाषी हैं, जिनकी 
भावनाएं एवं प्रतिमान अस्थिर और परस्पर विरोधी होते हैं। कुछ विषयों के 
प्रति उनकी भावना गहरी होती है। इस प्रकार के लोग, अत्यधिक तीत्र गति 
से कार्य करने तथा अस्थायी बहुमतों की असहिष्णुता के विरुद्ध “निर्मित! 
प्रतिबरन्धों का विशेष महत्व प्रदान करते हैं। उनका सविधान उन्हें ये प्रतितरन्ध 
प्रदान करता है। 

तुथ--सरफारी सस्थाओं की चहुलता, भीगोलिक एवं सस्यागत दृष्टि से 
नि्णयों का विकेन्द्रीकरण, सरकार, अर्थव्यवस्था और समाज में बहुलतावाद-- 
इन सभी के फलस्वरूप काफी विवाद ओर गतिविधि होती है। यह सतुलनों 
की स्थिति में होता है, किन्तु सठुलन अपने को आवश्यमृतानुसार ढालने में 
लचीले होते ६ैं। अमरीकी राजनीतिक दृष्टिकोण से मुखर हैँ और राजनीतिक 
प्रौदता प्राप्त कर रहे है। 

अतः इम कह सकते है कि अमरीकी सविधान ने प्रतिनिविमूलक सरकार 
में कम से कमर निम्नलिखित विशेष योग प्रदान किये हैं -- 

(१) तीव्र वर्ग-विभाजन के विना व्यवस्थित प्रगति। 

(२) सरकार की छोटी इकाइयों की शक्ति। 

(३) बुद्धि अथवा विवेक की छैद्धता का बलिदान किये जिना विपयो की 
ब्रहुलता के अनुकूल चनना। 

(४) प्राविविक और विशिष्ट युग में निर्वाचित प्रतिनिधित्व के वास्तत्रिर 
स्वरूप को कायम रखना। हि 

यह सब कुछ आध्यात्मिक तथ्यों के कार्यों ही ओर ब्यान आउर्यित डिय 
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बिना कहा गया है। अंत में सरकार जैसी किसी भी कार्यकारी संस्था में, जह्ों 
इरादे और अर्थ सफलता अथवा असफलता में नि्णोयक होते हैं, इनका 
महत्त्व सर्वोगरि होना चाहिए। कोई मी प्रजातत्र तब तक सफल नहीं हो सकता, 
जब तक वहाँ के लोगों में व्यक्तिगत अधिकारों के लिए. आवश्यक सम्मान, 
सार्वजनिक हित को आगे बढाने के काये मे साय लेने के लिए दायित्व की 
भावना, समान हित में अपने स्वार्थ को डुत्रा देने की इच्छा तथा वाद-विवाद में 
शुद्धता न हो। कुछ लोगों में, जो अपने मुख्यतः धार्मिक मूल से अनभिज्ञ हैं, 
ये भुण अधिक पाये जाते हैं। फिर भी, अन्यों को इस जीवित विश्वास से 
प्रेणा मिलती है कि सरकार उन अमिररणों में से नहीं है, ज्ञिनके द्वारा ख़र्तत्र 
लोगो के मध्य ईश्वरीय साम्राज्य स्थापित किया जा सकता है। 


श््४ 


